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 1477  General  Elections  in  Kerala  1762

 1472  Weather  Reading  Instruments
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 ष
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 1484  Legal  Assistance  for  S.C.  &  S.T  1769
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 a  177374 1497  Agricultural  Universities
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 Mr.  SPEAKER  2n  the  2  ह  |

 के मौखिक  उत्तर

 1.  ANSWERS  TOjQI
 TESTIONS

 दल्ली  राज्य  केंद्रीय  सह
 गी  स्टोर

 भी  हरि  विष्णु  कामत

 श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  :  क

 श्री  marae fag

 |  भी  विश्वास  प्रसाद

 श्री  इ्द्रजोत  गप्त
 *  454  श्री  बड़े

 श्री  कपूर  सिह  :

 को  स०  Alo  बनर्जी
 :

 श्री  प्र०  Wo  बर्पा

 श्री  प्र०  रं  ०  चक्रवर्ती :

 | sttret  साघितन्री  निगम

 क्या  कायिक  विकास  तथा  ai
 कार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  es
 वस्तु  fi  के  सम्बन्ध  में  चोर-बाजारों  के  श्रौर/ग्रथवा  ग्न्य  प्रकार

 के  ms ग्रा रोप ों
 के  कारण  दिल्ली  राज्य  केन्द्रीय  सहकारी  स्टोर  पर  अभियोग  चलाया

 जा  रहा है  ;
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 Oral  Answers
 September

 20,  1964

 (a)  यदि  नि  तो  अपराधियों  के  नाम  क्या-क्या  कौर

 किस !  गर  के  आरोप  लगाया  गये
 हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सर  :  जी

 | at

 श्री  राम  प्रबन्ध  निदेशक  बार  कुमारी  शकुन्तला  दिल्ली  राज्य

 केन्द्रीय  सहकारी  भण्डार  ॥

 आरोप  हैं  कि  दिल्ली  केन्द्रीय  सहकारी  भण्डार  q-——

 (1)  गैर-लाइसेंस  शुदा  स्थानों  पर  गुड़  बेचा  ;

 (2)  गुड़  की  बिक्री  के  बारे  में  पूरा  कौर  सही  लेखा  नहीं  ५ अर

 (3)  दिल्ली  खांडसारी  तथा  गुड़  डील  लाइ gift  1963  के  अन्तर्गत

 अपेक्षित  प्राप्ति  ौर  डिलिवरी  के  पाक्षिक  विवरण  निगमित  रूप  से  खाद्य  तथा

 सिविल  दिल्लो  प्रशासन  को  नहीं  भेजे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  सच  है  कि  इस  सहकारी  स्टोर  में  श्रनियमितताओओं  अर

 भ्रष्टाचार  के  बावजूद  भी  इस  सहकारी  समिति  को  उन  10  या  इससे  अधिक  सरकारी  समितियों

 में
 *  शामिल  नहीं  किया  गया है

 जिनके  बारे  में  स्थिति  र  कार्य  सम्बन्धी  जांच

 के  लिये  आदेश दिया  गया  है  ?

 श्री  ब०  स० ्  मूर्ति  :  जी  नहीं  ।  इस  स्टोर  को  भी  ग्न्य  सहकारी  समितियों  में  शामिल

 किया  गया है  जिनकी  जांच  की  जानी  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  सहकारी  समितियों  के  काय  शौर

 arias  स्थिति  की  जांच  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  दि ल्ली  राज्य  केन्द्रीय  सहकारी

 स्टोर  के  सभापति उसके  एक  सदस्य हैं  जो  कि  इस  में  श्रन्तेंग्रस्त  हैं  परन्तु  जो  शायद  दोर

 न  हो  जिसके  कारण  सरकार  अच्छी  तरह  जानती  लेकिन  वह  इस  सौदे  में  थ  हैं

 श्री  ब०  सु०  ata  ड्  कुछ  समितियों  के  निहित  feat  शौर  जालसाज़ियों  की  जांच  करने

 के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  यहं  एक  अखिल  भारतीय  समिति  है  ate  श्री

 ब्रह्म प्र कश  इस  के  सदस्य  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  पर  यह  प्रश्न  बार  बार  दोहराया  गया  है  कि  श्री  ब्रह्म प्रकाश  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  कयों  नहीं  की  गई  है  ।  सदस्य  य  शिकायत  करना  चाह्ते  थे  ।  अब  प्रश्न  यह  है

 कि  जब  कि  वह  एक  ऐसी  समिति से  सम्बन्ध  रखते  हैं  जिस  पर  निश्चय  ही  शक  किया जा  सकता

 है  शर  जिसके  विरुद्ध  जांच  की  जा  रही  फिर  उस  स्टोर  के  सभापति  जिसके  मामलों  की

 जांच  गਂ  जा  रही  जांच  समिति  का  सदस्य  क्यों  बताया  गया  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :.  यह  बहुत  बुरी  बात  है  |

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  go  Fo  :
 में  बताता हं  ।  इस  में  एक

 गलतफहमी  है

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  तो  फिर  बताइये  वह  क्या  है  ।
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 1886  मौखिक  उत्तर

 श्री  रुकू  देशभर  में  सहकारी  समितियों  के  मामलों  में  जालसाजी  प्रौढ़  fata

 हितों  की  जांच  के  लिये  मंत्रालय  द्वारा  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  राजस्थान  विधान  सभा  के

 इस  समिति के  सभापति  हैं  ।  विभिन्न  dears  के  प्रतिनिधियों  को  हमें  उस

 में  लेना  होता  चौधरी  जो  दिल्ली  राज्य  सहकारी  समिति  के  सभापति  हैं  सहकारी

 संघ  के  महा  सचिव  हैं  प्रौर  इस  नाते  उन्हें  इस  जांच  समिति  में  शामिल किया  गया  है  |  दिल्ली

 राज्य  केन्द्रीय  सहकारी  समिति  के  मामलों  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  यदिਂ  ऑ्रापको  कोई  अ्रापत्ति न  हो  तो  प्रश्न  473, जो  इस  से

 सम्बन्ध  रखता  का  कृपया  उत्तर  दिया  जाये  |

 ment  महोदय  :.  यदि  श्राप  मेरी  सहायता  करें  तो  हम  उस  प्रश्न  तक  पहुंच  सकते

 +  ।

 श्री पूरी  fay  कामत :  मैं  वायदा  करता  हूं
 कि

 मैं  ak  भ्रनुपूरक  प्रश्न  नहीं

 परन्तु  फिर  भी  हम  वहां  तक  नहीं  पहुंच  पायेंगे
 ।

 aa  श्राप  माननीय  मंत्नी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर से  संतुष्ट
 art

 स्वयं
 मंत्री

 से  सीधा

 प्रशन  पूछा
 |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :.  सभा  को  इस  उत्तर  से  संतुष्ट  होना  चाहिये |

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :.  फिर  यह  सब  एक  ढोंग है  :

 श्री  रंगा  :  यह  एक  ढोंग  है  |

 ~
 ?
 श्री  हरि  विष्णु  कामत  कया  श्राप इस  उच्च  स्थान॑  पर  बैठ  कर  हम  से  सहम  नहीं

 होंग  ||

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  हम  नीचे  बैठ  जायें
 प्रौर  कार्यवाही  बन्द

 कर
 दें

 ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  श्राप  स्वयं  न्यायाधीश रहे  चुके  हैं  |

 meat  महोदय  :.  वह  मुझ से  कया  चाहते हैं  ?
 दो  प्रश्न गयें  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  मैं  प्रश्न  नहीं  कर  रहा  हूँ
 ।

 मैं
 तो

 केवल  उत्तर  को
 भर

 स्पष्ट करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  इस मामले में
 अ्रन्तर्प्स्त व्यक्ति को जांच समिति

 व्यक्ति  को  जांच  समिति  में  नियुक्त

 किंया गया  है  ।  फिर  जांच  क्या  होगी ।

 mea  महोदय
 :  इसका यह  भी  तो  we  हो  सकता  है  कि  मैं  एक  goer  न्यायाधीश  नहीं

 था  |

 at  हरि  विष्णु  कामत :  श्राप ती  बहुंत  wes  न्यायाधीश  परन्तु  सरकार
 भ्रमणी

 नहीं
 है

 अध्यक्ष  महोदय  शांति  ।  उन्हें  अब  ant  कार्यवाही  करने  देनी  चाहिये
 ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  We  are  opposed  to  the  inclusion

 in  this  Committee  of  a  person  against  whom  there  are  so  many  charges  and  who

 is  responsible  for  so  many  scandals.
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 Shri  Yashpal  Singh  :  Have  Government  pondered  over  the  suggestion

 given  so  many  times  in  this  very  House  that  the  Culprit  should  not  te  the

 judge.  How  can  the  enquiry  be  completed  unless  such  persons,  against  whom

 enquiry  is  proceeding,  are  removed  from  their  places.

 Mr.  Speaker  :  1180  asked  this  very  question  to  which  he  has  already  given
 a  reply  I  remember  to  have  put  this  very  question.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  That  has  not  been.  answered.

 Mr.  Speaker:  Answer  has  been  given.

 Shri  Yashpal  Singh  :  What  is  the  opinion  of  the  Government  at  out  this
 that  impartial  enquiry  cannot  be  conducted  while  they  are  in  office.

 Mr.  Speaker:  Opinion  cannot  be  asked  during  the  Question  Hour.

 Shri  Bade  Is  it  a  fact  that  an  enquiry  similar  to  that  of  gur,  is  being  held

 against  Shri  Brahm  Prakash  regarding  Steel  also  ?

 थ्री  qo  सु०  कमाती  हां  ।

 Shri  Bade:  The  enquiry  regarding  steel

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  में  ae  नहीं  भ्राता  ।  उन्होंने  एक  प्रश्न  पूछा  शौर

 उसका  उत्तर  हां  में  दे  feat  गया  है  |  फिर
 वहं  दोबारा खड़े  हो  कर

 तक
 |  हम  इस

 तरह  कसे  ि. अंग बढ़े बढ़  सकते हैं

 श्री  रंगा :  उनके  विरुद्ध  दो  जांचें  चल  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  दो  जांचें  चल  रही हैं Sal  Q)  यह  बात  मान  ली  गई
 है

 ।
 शब  हमें

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 श्री  रंगा :  दल  को  विवेक  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 थी
 हरि  विष्णु कामत  :  वे  विवेक से  काम  लेना  जानते  ही  नहीं  |

 श्री
 ब०  सु०  मूर्ति  :  जहां  तक  गुड़  के  मामले

 का
 सम्बन्ध  मैं  उत्तर  दे  चुका हूं  कि  इसके

 बारे
 में  एक  मुकदमा  दर्ज  कर  लिया  गया  है  कौर  वहू  wa  लम्बित पड़ा  है  ।  इस्पात के  मामले

 के  सम्बन्ध  में  बात  यह  है
 कि

 पुलिस  ने  इसकी  जांच  की  है  पता  लगा  है  कि
 प्रत्यक्षतः  इस्पात

 कौर  लोहा  उन  व्यक्तियों  को  जिनके  पास  लाइसेंस  नहीं  परोक्ष  रूप  से  बेचा  गया  है  कौर  उसके

 बारे
 में

 इस  स्टोर
 के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कपूर सिह  :
 में  इस  अखिल  भारतीय  जांच  समिति  के  बारे  में  जानना  चाहता  हं

 सहकारी  क्षेत्र  में  व्यापक  भ्रष्टाचार को  देखते  क्या  यह  समिति  इस  देश  में  सहकारिता की  विधि
 कौर  प्रक्रियाओं के  सम्पूर्ण  प्रश्न  की  जांच  करने  कौर  उन  में  परिवर्तन करने  के  लिये  सक्षम  है

 ?

 भी  सु०  छु ०
 मैं  नहीं

 समझता  कि  भ्रष्टाचार  इतना  व्यापक  जितना  कि  माननीय
 सदस्य

 बता  रहे  परन्तु  भ्रष्टाचार  निश्चय  ही  है  हम  उन्हें  प्रारम्भ  में  ही  दबाने का  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं
 |

 जब  तक  श्राप  इसका  वास्तविक  अध्ययन  न  करें  आप  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं सकते  )
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 अध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  प्रकार  सदस्यों  को  बोलने  की  नहीं  दूंगा  ।  जब  तक
 मैं  किसी  सी  सदस्य  का  नाम  न  लूं  उसे  बोलना  नहीं  चाहिये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Sir,  This  is  a  very  important  ques-
 tion.  Every  Member  should  get  an  opportunity  to  speak.

 Mr.  Speaker  :  Should  I,  then,  leave  other  questions ?  I  cannot  allow  more
 than  one  question  by  a  Member.

 ag  जानना  चाहते  हैं कि  क्या  इन  समस्त  बातों की  जांच  करना  समिति  के  किये  क्षेत्र  में

 at  go  go  डे
 :

 किस  की  जांच  करना
 ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :.  समितियों के  कार्यों  agar  अनियमितताओं  रे  में  लगाये गये
 आरोपों  की  जांच  करना  |

 श्री  कपूर  सिह
 :  मेरा  प्रश्न यह  था  कि  क्या यह  सहकारी  क्षेत्र  की  विधि  तथा

 प्रक्रियों  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  करने  श्रौर उन में उन  में  फेरबदल करने  के  लिये  भी  सक्षम है  ?  व्या

 यह  समिति  यह  कार्य  भी  करेंगी
 ?

 थ्रो  कु०  डे
 :  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सहकारी  समितियों  के  कार्यों  का  अध्ययन  करने

 ait  तथ्यों  को  सुनिश्चित  करने  के  पश्चात्  समिति  अपनी  सिफारिश  देगी  कौर  यदि  वर्तमान

 कानूनों
 में

 संशोधन  करना  आवश्यक  समझा  गया
 तो

 इसका  ख्याल  रखा  जायेगा
 ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  यह  कहां तक  सच  है  कि  इन  सहकारी  स्टोरों  द्वारा  बहुत सी

 गलतियां  अनभिज्ञता  के  कारण  होती  हैं  न  कि  बेईमानी  के  कारण  ?

 श्री  ब०  go  :  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  प्रश्न  का
 उत्तर

 किस
 प्रकार

 दिया  जाये
 |

 meat  महोदय
 :

 फिर  उन्हें  इसका  उत्तर  देने  की  झ्रावश्यकता नहीं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  क्या  दिल्ली  सहकारी  स्टोर  तथा  इसके  जो  इस  सभा के

 सदस्य  के  गा चरण  के  विरुद्ध  गंभीर  आरोप  लगाये  गये  हैं  प्रो  उन्हें  काननूनी  राय  जानने
 के

 लिये

 महावांदेक्षक  को  भेजा  गया  था  प्रौर  यदि  तो  महावादेक्षक ने  सभी  अपनी  हत्या

 से  अपनी  टिप्पणियों  सहित  भेज  दिये  हैं  ।  यदि  तो  उन  आरोपों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 जायेगी  ?

 श्री
 ब०  Yo  पति

 :  माननीय सदस्य  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  के  संबंध में  मेरे  पास  जानकारी

 नहीं है

 श्री
 स०

 मो०  बनर्जी  :  यह  आरोप नहीं  है  ।  वह  आरोपों के  बारे  में  न  बतायें  |  उन्हे  यह

 बताएं  कि  तथ्य  क्या  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उपमंत्री  का  कहना  है  कि  उन  के  पास  जानकारी  नही ंहै  ।  उन्हें  आरोपों

 के  बारे
 में

 नहीं  भ्रमित  तथ्यों के  बारे  में  कहना  चाहिये
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 श्री स०  सो ०  बनर्जी  :  वह  बता  सकते  हैं  कि  क्या  मामला  महा  विदेशी को  भेजा  गया

 था  अथवा  नहीं  ।  माननीय  विधि  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।  वह  बता  सकते  हैं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन  से  इस  के  लिये नहीं  कह  सकता

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Shri  Brahm  Prakash is  involved  in
 these  cases,  viz.,  of  gur,  steel  and  Coal  which  are  under  investigation  of  this

 Committee  >  Why  i is  a  person  against  whom  there  are  charges  being  taken  in
 this  Committee  ?

 थनी  बन०  सु०  मूर्ति :  जांच  समिति  सहकारी  समिति में  भ्रष्टाचार  कपट  इरादी  की  जांच
 करेगी ।

 यह  समिति  स्टोरों  के  कार्य  की  जांच  नहीं  करेगी  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  My  question  has  not  been  an-
 swered

 Mr.  Speaker:  Your  question  has  been  answered  twice.  There  are
 two  seperate  Committees.  one  is  headed  by  the  Speaker  of  Rajasthan  Legis-
 lative  Assembly  and  it  will  look  after  the  co-operative  societies  in  a  general
 way.  Shri  Brahm  Prakash  is  also  a  member  of  this  Committee.  Another
 Committee in  which  Shri  Brahm  Prakash is  not  included is  conductirig  enqiury
 against  the  Cooperative  Societies  This  is  a  separate  Committee.  What  I
 have  understood  is  this

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  इन  सहकारी  स्टोरों  के  कुछ  पदचारियों  के  विरुद्ध  प्रयोजन
 का  देते  समय  दौर  स्टोरों  द्वारा की  गई  बिक्री  संबंधी  स्रनियमिताओ्ों  के  बारे  में  निर्णय  करते

 समय  क्या  चौधरी  ब्रह्म प्रकाश  के  मामले  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  गया  था  और

 क्या  इन  मामलों  पर  निष्पक्ष  रूप  से  विचार  करने  में  faa  भारतीय  सहकारी  संघ  में  उन  के  संयत

 सचिव के  पद  कौर  सहकारी  क्षेत्र में  उनका  जो  ऊंचा  स्थान  है  इन  सब  बातों  को  बाधा  नहीं

 बनने  गया  था  ?

 श्री ब०  सु०  कमाती  यह  मामला  पलिस  की  सौंप  दिया  गया  है  कौर  पुलिस  नें  इसकी  पर्ण

 जांच  है प्र ौर  पर्याप्त  जानकारी  श्र  साक्ष्य  प्राप्त करने  के  पश्चात्  पुलिस ने  श्री  रामजीलाल

 प्रौढ़  कुमारी  शकुन्तला  सोल्हांन के  विरुद्ध  मुकद्दमें  चलाये  हैं  ।  इस  समय  चौधरी  ब्रह्म प्रकाश

 विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  है  |

 श्री
 to  बेंकटासुब्बया  :  इस  समिति  के  सदस्य  किस  rare  पर  नियुक्त  किये  रहें

 a  यह  समिति  अपना  प्रतिवेदन अन्तिम  रूप  से  कब  दे  रही  है
 ?

 aft  go  कु०  मैं  नहीं  समझता  माननीय  सदस्य  किस  समिति का ंtha कर  रहे

 नया  माननीय सदस्य  का  आशय  दिल्ली  राज्य की  जांच  समिति  से  2
 ?

 श्री  do  बेंकटासुब्बया  :  हां  |

 थी  हु०  डे
 :  यहां कोई  ऐसी  समिति  नहीं  जो

 जांच  कर  रही  मुकदमे

 की  कार्यवाही  आरम्भ
 की  जा  चुकी

 ै

 ।  इसके  अतिरिक्त  महा  लेखा  परीक्षक  के  प्रतिनिधियों
 ने  लेखा  परीक्षण  का  भी  कछ  काम  किया  ह  शर  wa

 स्वयं  रजिस्ट्रार कार्यवाही  कर  रहे
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 श्री  वी०  do  शर्मा  :  क्या वह  एक  स्त्री  और  पुरुष  ही  सहकारी  समतियों  के  कानूनों  की  गरफत
 में  श्री सकते  हैं  कौर  सहकारी  बैंक  के  निदेशक  बिलकुल  बेकसूर  हैं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कानूनी  प्रश्न  नहीं  पूछा जा  सकता
 ।

 धर गला  प्रश्न  ।

 विकलांग  बच्चों  का  उपचार

 +

 —  fag  :

 *45
 |  श्री  यशपाल सिंह  :

 ही  बड़े

 विश्वनाथ

 सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  ्  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  थेरापी  इन्स्टीट्यूट ”  के  बहुत  से  विकलांग  बच्चे,जो

 कुछ  समय  पूर्व  कुछ  पश्चिम  यूरोपीय
 देशों

 में
 उपचार  तथा  चिकित्सा

 सम्बन्धी  पराग्वे  के  लिये  गये
 थे  ,  श्री  भारत  वापस  at  गए  और  उनका  विदेशी  विशेषज्ञों वारा  बताया  गया  विशेष

 उपचार  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  नये  उपचार  की  उन  पर  क्या  प्रक्रिया  है  ak  उन  के  भविष्य

 के  बारे  में  क्या  झाशायें  हैं
 ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग में  उपमंत्री  :  शौर  चौदह

 विकलांग  बच्चे  जो  विदेश  गये  थे  वापस  झा  गये  हैं  ।  विदेशी  विशेषज्ञों  द्वारा  उन  की  परीक्षा  तथा

 उन  सेਂ  सम्बन्धित  मामलों  पर  रोगियों  तथा  संस्था  द्वारा  भेजे  गये  भ्रनुरक्षकों--दोनों  के

 लिये लाभ  दायक  सिद्ध  हुई  है  ।  इस  का  लाभ  रोगियों  के  मनोवैज्ञानिक  पहलू पर  भी  पड़ा जो

 कि  इस  तरह  के  उपचार  का  अभिन्न अंग  है  ।

 इतनी  जल्दी  इसके  परिणामों का  पूर्ण  रूप  से ग्रंदाज़  लगाना  कठिन  होगा  परन्तु  विदेशी

 विशेषज्ञों  द्वारा  निश्चित किये  गये  अनुवर्ती  उपचार  का  कार्यक्रम  शभ्रारम्भकिया जा  रहा  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल सिंह  :  क्या  इस  श्राकपेशनल  थेरेपी  इन्स्टीट्यूट  के  डाक्टर  बच्चों  को

 रिश  किये  गये  सभी  उपचारों  को  देने  के  लिये  सक्षम  हैं  अथवा  इस  विशिष्ट  उपचार  के  लिये  उन्हें

 विदेशी  विशेषज्ञों की  सहायता  की  झ्रावश्यकता  होती  है  ?

 श्रीमती  चदशेखर
 :  मैं  इस  प्रश्न का

 उत्तर  नहीं  दे  सकेगी  ।
 विदेश

 जाने  के  लिये

 उन  बच्चों  ने  जितनी  भी  सहायता  मांगी  है  हम  ने  वह  सहायता दी  है  ।
 यह  एक  स्वयं  सेवी  संगठन

 है  ।  amar के  बारे  में  मैं  नहीं  जानती
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 श्री  सुरेन्द्रपाल सिह  :  ae  देखते  हुए  कि  विकलांग  बच्चों  के  विदेशों  के
 दौरो

 सफल  हुए

 हैं  प्रौढ़  इनकी  आवश्यकता  क्या  भविष्य  में  भ्रमित  संख्या  में  विकलांग  बच्चों  को  विदेशों

 में  भेजने  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्रीमती  तच्द्रदाखर  सरकार  श्रपनी  कौर  से  इन  बच्चों  को
 बाहर  नहीं  भेजती  है  यह

 एक  स्वयं  सेवी  संगठन  है  :  उस ने  कछ  सहायता  मांगी  थी  पौर  यह  सहायता  शिक्षा  मंत्री

 के  विवेकानुसार  से  देदी गई  थी  ॥

 स्वजनता  शिकायतों श्री  aerate  सिंह  :  क्या  सरकार  जगत
 mers

 से  अवगत  है  कि  बच्चों  के  चुनने में

 भेद  भाव  बरता जाता  था  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  मैं  उन  से  अवगत नहीं  हूं  ।

 the teal  State  Governments  that  are Shri  Bade:  Is  it  a  fact  that  it  is  only

 giving  assistance  to  the  handicapped  children  and  no  assistance  is  given  by
 the  entre  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Security  (Shri  A.K.  Sen):  This  is
 not  correct.  Centre  does  give  assistance.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  May  I  know  the  total  amount  spent  on  these

 children  and  whether  part  of  the  expenditure  was  given  by  the  chilaren  or  whole
 of  it  was  borne  by  the  Government  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :
 दौरे  पर  कूल  54,000  रू०  था  ।  सरकार  से  10,000

 रु०  की  मांग  की  गई  थी  जिस में  से  केवल  7,000%0  शिक्षा  मंत्री  के  विवेकानुसार  से  दिये

 गये थे

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  क्या  सरकार बता  सकती  है  कि  देश  में  ऐसे  कितने  विकलाग  बच्चे  हैं

 जिन्हें  विभिन्न  प्रकार  के  उपचार  की  श्रावश्यकता  |  कौर  इस  समय  कूल  कितनी  संस्थाएं
 ? काम कर  रही  हैं  ।  कौर  कितने  बच्चों  को  वह  उपचार  मिलता  है

 झड़पे  महोदय
 :  यह  एक  बहुत  ब्यापक  प्रश्न  है  ।

 सावित्री
 निगम  क्या  माननीय  मंत्री  इस  से  अवगत  हैं  कि  कछ  बच्चे  जो  विदेश  गये  हैं

 उन्हें  कुछ  सहायता दी  गई  कौर  उन  में  से  कुछ  का  मुक्त  इलाज  किया  गया  है  ate  कया

 मंत्री
 इन

 बच्चों
 को  पुनः  विदेश

 जाने  site  इस  विशिष्ट  उपचार  को  देने  के  लिये  जो  हमारे  देश  में
 उपलब्ध  नहीं  सहायता  देंगे  ?

 श्रीमती  चन्द्र  शेखर  :  यदि  Maint  ता  के  लिये  प्रार्थना पत्र  मिलेगा  तो  उस  पर  विचार  किया
 जायेगा  |
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 मौखिक  उत्तर

 राय-कर  ग्रपीलोय  न्यायाधिकरण
 न्य t

 यशपाल  सिंह :

 |
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :

 |
 श्री  कपूर  सिंह :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 |

 age  भी०  प्र०  यादव

 श्री  वबन

 *  453
 श्री  fana  चन्द्र  सेठ

 श्री  विश्वास  प्रसाद

 श्री  सुरेन्द्रपाल सिह
 श्री  द्वारका  दास  मंत्री

 श्री  अठ  सि०  सहगल

 श्री  छह  क०  देव

 |
 डा०  लक्ष् मो मल्ल  सिंघवी

 हिम्मत सिह का

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राय-कर  झ्र पी लीय  न्यायाधिकरण  को  समाप्त करने  के  विरूद्ध  भारतीय  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मण्डलों  के  संघ  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त हुभ्रा प्राप्त  है  ;

 यदि  तो  अभ्यावेदन में  मुख्य  रूप  से  किन-किन  बातों  पर
 जोर

 दिया
 गया

 ञ्

 उस  पर  की  गई
 ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  राव )  जी  हां  |

 lod  | अभ्यावेदन की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गयी  श  पुस्तकालय में  रखी

 गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  -3 26  7/64  1]

 मामला  ast  विचाराधीन  है  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  Have  Government  ever  given  thought
 to  the  fact

 that
 thousands  of  cases  are  pending  what  Government is  going  to

 do
 of  these

 cases  in  case  these  courts  are  abolished  ?

 विधि  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  (att  झ्०  Fo  बात को  भी  हम  ध्यान  में

 रख  रहे  हैं
 ।

 निश्चय  ही  यह  एक
 गंभीर  मामला  है  जिसपर  विचार  किया  जाना

 ।

 Shri
 Yashpal  Singh :

 Do  Government  think  that  anew  branch  will  be

 pened  for  this  in  the  High  Court  ?

 श्री  कर  Fo  सेन
 :  यदि  इसे  समाप्त  करने  का निर्णय  किया

 गया गया  तो  हम  इसके  लिये  कोई  उपाय

 सोचेंगे ।  झर प्रभी  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  :  क्या  सरकार  यह  समझती  हूं  कि  झ्र पी लीय  न्यायाधिकरण  को  समाप्त

 करने  से  राय  कर  की  चोरी  को  रोकने  में  सरकार  को  काफी  सहायता  मिलेगी
 ?

 श्री
 झ०  कु ०  सेन  :  मैं  ऐसा  नहीं  समझता

 ।
 सरकार  ने  अभी  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  किया

 है  ।  यदि इन  सभी  पिछले  वर्षों  में  इन  मामलों  को  निवटाने  के  लिये  न्यायाधिकरण ों  के  पास  पूर्ण  अधिकार

 थे  तो  <a  बात  को  सच  नहीं  समझते  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  How  many  cases  are  ending  at

 present  and  what  action  is  being  taken  by  Government  to  dispose  them  of
 ?

 Shri  A.K.  Sen:  Are  you  talking  about  Delhi  ?

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Yes

 Shri  A.K.  Sen:  1  have  not  got  the  figures  about  Delhi  I  require  notice
 to  answer  this  question.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiaya :  71181.0  action is  being  taken  to

 dispose  them  of ?

 Shri  A.K.  Sen  They  are  being  expedited  The  work  of  tribunal  is

 progressing  fast

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  न्यायाधिकरण ों  द्वारा  निबटाई  गई  कितने  प्रतिशत  भ्र पी लें  बाद  में  उच्च

 न्यायालयों  द्वारा  निर्दिष्ट  की  जाती  हैं
 ?

 शी  प्र ०  Fo  बहुत  ही  थोड़े  मामले
 ?

 श्री  qo  सि०  सहगल  :  वाणिज्य मण्डल  तथा  बम्बई  के  कारखाना मालिकों  द्वारा  उठाई  गई

 आपत्तियों  पर  fara  देने  के  लिये  सरकार  कितना  समय  लेगी
 ?

 श्री  झ०  Fo  मैं  नहीं  जानता  |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  न्यायाधिकरण  की  समाप्ति के  बारे  में  है

 श्री  ०  Fo  सेन  विभिन्न  वाणिज्य  करदाताओं  की  संस्थानों  और  विभिन्न  अन्य

 निकायों के  झभ्यावेदनों पर  हम  ने  विचार  किया है  प्रौढ़  अभी  झ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  wo  सि०  सहगल  :  ये  मामले  आपके  सामने  लम्बित  पड़े  हैं  ।  क्या  प्राय  इस  बात  का  ख्याल
 रखेंगे  कि  इस  पर  यथासंभव  शीघ्र  उचित  निर्णय  किया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  सामने  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  है  |

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी
 :  यह  प्रस्ताव  किस  स्तर  पर  विचाराधीन  अपीलीय  न्यायाधीश  रणों

 को  समाप्त  करने  के  इस  प्रस्ताव  के  पत्न  में  क्या  मुख्य  कारण  दिये  गये  हैं  शौर  राजस्व  संबंधी  मामलों

 के  लिये  पृथक  कपिल  का  उच्च
 न्यायालय

 बनाने  के  संबंध  में  सरकार  की  कया  राय  है  ।

 श्री  झ०  कु०  सेन
 :

 जब  मुख्य  न्यायाधिपति  ने  उच्च  न्यायालय  द्वारा  झाय  कर  अपीलीय

 घि करणों  के  कार्य
 को  लेने  के

 संबंध
 में  कहा  तो  कोई  कारण  नहीं  दर्शाये  गये  थे  ।  यदि  वर्तमान  स्थिति

 से  कुछ  इधर  उधर  हटना  आवश्यक  समझा  गया  होता  तो  तथ्यों  wiz  कानून  दोनों  पर  उच्च  न्यायालयों
 को  अपीलीय  प्राधिकार  दे  कर  पर्याप्त  समफलता  प्राप्त  कर  ली  होती  ।

 |

 करदाताओं  द्वारा  दिया  गया
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 मुख्य  कारण  ag  है  कि  तथ्यों  पर  उच्च  न्यायालयों  में  भ्रमित  नहीं  की  जा  सकती  कौर  ऐसे  मामले

 वास्तव  में  विचारणीय  हैं
 ।

 परन्तु  वास्तव  में  इसकी  समाप्ति  के  लिये  कोई  कारण  नहीं  बताया  गया
 9

 ह

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  यदि  अन्त में  सरकार  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  को  समाप्त  करने

 का  निर्णय  करे  तो  वर्तमान  प्रणाली  के  स्थान  पर  क्या  नई  प्रणाली  होगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  एक  श्रौपकाल्पनिक प्रश्न  है  ।

 श्री  रंगा  :
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  प्रकट  की  गई  राय  को  छोड़ कर

 कर  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  की  समाप्ति  के  पक्ष  में  किसी  भी  जिम्मेवार  संस्था  ने  सरकार  को

 वेदन  नहीं  भेजा  है  ॥

 श्री  श्र०  कु०  सेन  :  सभी  अ  म्यावेदन  भ्रामक  न्यायाधिकरण ों  की  समाप्ति  के  विरुद्ध

 श्री  दासप्पा :  क्या  सरकार ने  इस  बात  पर  विचार  किया है  कि  यदि  इस  काम को  उच्च

 न्यायालयों  को  दे  दिया  जाये  तो  वहां  कितना  काम  बढ़  जायेगा  ;  और  इसे  कसे  किया  जायेगा  ?

 श्री  झ०  कु०  सेन  :  मेरा  अरपना  विचार  तो  यह  है  कि  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  के

 सामने  कराने  वाले  इन  हजारों  मामलों  को  उच्च  न्यायालय  नहीं  निबटा  पायेंगे  ।  वहं  वो  भ्रमित  सुन

 सकते  हैं  ।

 चोरी  का  उत्पादन

 +

 (at  पृ०  बॉकटासुब्बया  :

 4154.  /  श्री  बागड़ी

 ait
 Alo  ल०  जाधव  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1963-64  के  लिये  निर्धारित  चीनी  के  उत्पादन  लक्ष्य  पुरे  हो  गये  हैं  ;

 यदि  at,  तो  देश  में  चीनी  की  भारी  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ;

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  कौर  फसल

 के  प्रारम्भ  में  अनुमानित  33  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  के  स्थान  पर  1963-64  15

 1964  तक  25.  2  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी का  उत्पादन  gar  ।  यही  कारण है  कि  देश  में  चालू वर्ष

 में  चीनी  की  कमी  हो  गई  है  ।

 1964-65  में  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपाय  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया :
 विवरण  से  पता  चलता  है  कि  1963-64 में

 चीनी  के  उत्पादन  में

 लगभग  8
 लाख  टन

 की
 कमी  हुई  यही  कारण  है  कि  देश

 में
 चीनी

 की
 भारी  कमी

 है
 ।  इसको
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 देखते  हुए  क्या  सरकार  चीनी  के  निर्यात  को  बन्द  करने  पर  विचार  करेगी  जिससे
 कि

 देश
 में  चीनी

 का  वितरण  उचित  मात्रा  में  हो  सकेगा  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  1964-65  में  उत्पादन  का  अनुमान  लगाने

 के  पश्चात  यदि  चीनी  की  भारी  कमी  दिखाई  पड़ी  तो  निश्चय  ही  हम  निर्यात  बन्द  करने  पर  विचार

 करेग े।

 श्री
 Fo

 बेंकटासुब्बया
 :

 क्या  सरकार  बता  सकती  है  कि
 जिन  चीनी  मिलों  ने  उत्पादन  आरम्भ

 कर  दिया  है  कौर  जो  उत्पादन  आरम्भ  करेंगी  वे  सरकार  करा  रखे  गये  नृत्य  को  पुरा  कर  लगी  या  नहीं  tt

 चीनी  मिलों  द्वारा  उत्पादन  के  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 प्रश्न  arene मिलों  में  क्षमता की  कमी  का  नहीं है  ।  प्रश्न  चीनी

 मिलों को  गन्ना  देने  का  है  जिसे  कि  गड़  बनाने  के  लिये  काम  में  लाया  जा  रहा है  ।  तराशा है  कि  196  4--

 65  में  भ्रच्छो  उत्पादन  होगा  ।

 Shri  Bagri:  In  South  the  cost  of  production  of  sugar  is  lower  than  that
 in  the  North  and  the  price  fetched  by  sugar  cane  in  the  South  is  higher  than
 that  in  the  North.  Not  withstanding  this  the  prices  of  sugar  in  South  are

 higher  than  these  prevailing  in  the  North.  Mey  I  know  for  how  long  the

 Government  will  allow  this  disparity  to  continue  ?

 श्री  चि०  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  की  कोई  श्रीमती  है  ।  वास्तव में  दक्षिण

 में  गन्ने  का  मूल्य  कम  जहां  कि  चीनी  के  मूल्य  का  सम्बंध  है  उत्तरी  मिलों  के  लिये  निर्धारित  किया

 गया  चीनी  का  मूल्य  दक्षिणी  मिलों  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  मूल्य  से  ऊंचा  है  |

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :  वर्तमान  कारखानों  की  क्षमता  बढ़ा  कर  या  नये  कारखाने  खोलकर

 देश  में  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कया  औपचारिक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 यह  एक  पूरक  प्रश्न  है  जो  लाइट्स  की  क्षमता  प्रो  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ाने  से  सम्बंध  रखता  है  ।  यहां  प्रतीक  गन्ना  उपलब्ध  करके  क्षमता  को  प्रयोग  में  लाने  के  बारे  में

 प्रश्न  है  ।

 श्री  हिम्मत  सिंहजी
 :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  के  निर्यात  के  लिये  कोई  निश्चित  वायदे  किये

 हैं  शौर  यदि  at,  तो  कितनी  मात्रा  के  लिये  ?

 श्री
 fro  सुब्रह्मण्यम :  लगभग  2.5  लाख  टन |

 श्री
 स०  मो

 बनर्जी
 :

 विवरण  के  भ्रनुसार  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  का  कारण  यह  है  कि

 गन्ने
 को

 गुड़  कौर  खण्डसारी  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  क्या  सरकार  TH  का  मूल्य  बढ़ा

 कर  किसानों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  ताकि  गन्ने  की  सारी  फसल  चीनी  मिलों  को  जा  सके

 और  यदि  तो  योजना  कया  है  ?

 थी  चि०
 सुब्रह्मण्यम

 :  इसका  र्थ  तो  चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि  करना  gar  ।

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  जी
 नहीं  ।  भारी  मुनाफ  को  घटा  कर  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  उसका  ख्याल  रखा  जाता  माननीय  सदस्यों  को  यह  नहीं  सोचना

 चाहिये  कि  चीनी  मिलों  द्वारा  भारी  मुनाफा  अर्ज
 किया  जाता  है  कौर  चीनी  के  मूल्य
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 को  बढाये  बिना  गन्ने  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।
 वास्तव  में  हमने  पूरे  प्रश्न  की  जांच  की  | ह

 दूसरी  कठिनाई  कृषि  क्षेत्र  में  खाद्यान्नों  पौर  चीनी  के  मूल्य  समाहेंता  की  है  ।  यदि  श्राप गन्ने  के
 fan  मलय  बढ़ायेंगे तो  अधिक  व्यक्ति  चीनी  के  उत्पादन  में  लंग  जायेंगे  शौर  खाद्यान्नों  के

 Scqlagy  में  कम  व्यक्ति  काम  करने  लगेंगे

 श्री  शिवाजीराव  [-1 ०  देशम  :  चीनी  सिलों  की  जो  क्षमता  उत्तर  भा  त  में  गन्ना  न  मिलने

 के  कारण  उपयोग में  नहीं  ar  उसके  लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  गन्ना  उन्हें  देने  के  स्थान

 पर  सरकार TS  बनाने  वालों  को  दे  रही है  ?  सरकार  इसकी  प्रोर  कया  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  अर  नह

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  उत्तर  की  मिलों  को  गन्ने  देने  के  बारे  में  हम  शीघ्र  ही  घोषणा  करने

 वाले हैं  ।  कभी तक  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 meu  महोदय  :  श्री  ०  To  जैन  |

 श्री  दीवानी  राव  ato  देशमुख  :  दक्षिण  के  बारे  में  स्थिति  क्या  हैं  ?  प्रथम  भाग  के  केवल

 एक  फ़र्श  का  उत्तर  दिया  गया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  केवल  एक  ही  प्रश्न  की  अनुमति  दी  थी  ।

 थी  श्र०  प्र०  जन :  माननीय  मंत्री  ने  स्पष्ट  घोषणा  की  है  कि  कृषि  उत्पादन  के  लियें  उत्पादक

 को  अ्रच्छी  कीमतें  मिलेंगी  ।  गन्ने  की  कीमतों  को  निर्धारित  करते  समय  इस ब बात  का  पुरा  ध्यान  रखा

 जाएगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रहमण्यम  मैंने  सारा  भ्र नू मान  लगा  लिया  वक़्त  मान  कीमतें  अच्छी ही  हैं  ।

 श्री  Ho  प्र०  जन  :  ऐसी  बात  तो  नहीं  है  ।

 Shri  Rameshwaranand:  The  Minister  of  Agriculture  has  announced

 that
 efforts  are  being  made  to  increase  the  sugar  production.  want  to  know

 what  efforts  are  being  made in  this  connection  and  facilities  being  given  to  the
 farmers  in  this  connection.

 श्री  fro  सुब्रमण्यम  :
 उर्वरक  तथा  संयंत्र  संरक्षण  इत्यादि  कार्यक्रम  चलाया  जा

 रहा
 इसके  कीमतों  का  भी  ध्यान  रखा  जा  रहा है

 श्री  रंगा  :  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  विधि  करने  के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  ह  ।  क्या  उर्वरकों

 का  संभरण  किया जा  रहा  है  ।  क्या  sate  मुफ्त  दिये  जा  रहे  हैं  अथवा  इसकी  कोई  कीमत  ली  जा

 रही
 है  ?

 थी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  उत्पादन  वृद्धि के  सबंध  में  दो  तीन  बातें  हैं  ।  विभिन्न  प्रकार  के  गल्ले

 का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।  गन्ने  की  किस्मों  को  सुधारा जा  रहा  है  ।  इस  दिशा  में  हमें  बड़ी

 महत्वपूर्ण  सफलता  प्राप्त हुई  है  ।  अच्छा  उर्वरकों  तथा  अच्छे  संप्रंत्र  संरक्षणों  की  व्यवस्था  की

 जा  रही  है  ।  कीमतों  का  निर्णय  करते समय  इन  सभी  बातों का  ध्यान  रखा  जा  सकता है  ।  हम

 यह  भी  पता  करने  का  पुरा  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  प्रति  एकड़  उत्पादन  कितना  हो  सकता  है  ताकि

 किसानों  को  ठीक  कीमत  मिल  सके  ।
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 श्री  शक्  ato  तिवारी  :  उत्तर  प्रदेश  पौ  बिहार  की  चीनी  मिलों की  संख्या  तीन ag  पहले

 कितनी थी  कौर  उस  समय  दक्षिण में  महाराष्ट्र  मद्रास  में  यह  संख्या क्या  है  ।  आधिक

 संकट के  कारण  उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  बन्द  होने  वाली  चीनी  मिलों की  संख्या  कया है  ?

 शी  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मेरे  पास  इस  समय  संख्या की  जानकारी  तो
 नहीं  परन्तु  इतना  मुझे

 पता  है  कि
 दक्षिण  में  निश्चित  रूप  से  इस  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है

 ।
 यह  स्वाभाविक  है

 कि  कीमतें

 wet  मिलती  झर  प्रथ शास्त्र  के  सिद्धान्त  झपना  काम  करते ही  हैं  ।

 श्रेय  महोदय  :  श्री  दा०  ना०  तिवारी

 पी  हवा  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  आदेश  दिया  है  कि  जिन  क्षेत्रों में

 आगे  ही  गन्ने  का  संकट  चल  रहा  हे  वहां  किसी  नयी  चीनी  मिल  खोलने  का  लाइसेंस  न  दिया

 लाए ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  लाइसेंस  केन्द्रीय  सरकार  ही  देती  है
 ।  इस  तथ्य  पर  विचार किया  जाता

 लाइसेंस केवल  उसी  क्षेत्र  में  दिया  जाता  जहां  गन्ना  उपलब्ध होता  है

 श्री  दलजीत  tag  :  क्या  किसी  विदेशी  सरकार  ने  भारत  में  चीनी  मिल  चालू  करने  की

 पेशकश  की  यदि  तो  इस  दिशा में  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  विचार में  ऐसी  कोई  पेशकश नहीं  है  ।

 To  सरोजिनी  महिषी  :  खराब  मशीनरी के  कारण  गन्ना  फजूल  पड़ा  रहता  है  प्रौढ़  इससे
 किसान  को  हानि होती  ऐसे  हालात  में  सरकार  उपादकों  को  क्या  सहायता  देती है  ?

 श्री  चि०  यह  श्राम  शिकायत  नहीं हो  हो  सकता  ह  कहीं  एक  जगह

 ऐसी  बात  हो  गयी

 झष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  ४६४  कौर  ४७५  एक  ही  विषय के  हैं
 ।

 प्रश्न  संख्या  ४६४  प्रौढ़

 COX  का  उत्तर  एक  साथ  ही  दे  दिया  जाय ।

 +  तृतीय  योजना  में  कृषि  उत्पादन

 455.0  J
 aga  राज

 :

 ‘att  go  चं०  पन्त :

 बया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तूतिया  पंचवर्षीय  योजना  के  तीसरे  वर्ष  तक  के  कृषि  सबंधी  लक्ष्यों  को  किन

 राज्यों  ने  पूरा  कर  लिया  है  ate  किन-किन  राज्यों  ने  पुरा  नहीं  किया  ह

 इन  राज्यों  में  निर्धारित  लक्ष्यो ंसे  कितने  प्रतिशत  कमी  रही  भोर

 लक्ष्य  तथा  वास्तविक  उत्पादन  के  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिये  कया
 की  गयी  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  शाहनवाज  :  (*)  ate  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तरगत  विभिन्न  फसलों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  वर्ष-वार  लक्ष्य  कभी

 निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं
 ।

 परन्तु  प्रत्येक  राज्य  के  खाद्यान्नों  तथा  प्रमुख  व्यापारिक  फसलों
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 ~  सम्बन्ध  में  तीसरी  योजना  के  कृषि  उत्पादन  तथा  196  1-6  2,  1962-63  तथा  196  3-

 64  के  वर्षों  के  वास्तविक  उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्यों  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिय  संख्या  एल०  टी ०

 3265/64]

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  oer  में  समस्त  कृषि  वस्तु भ्र ों  के  उत्पादन  के  लिये  निर्धारित

 176  के  लक्षित  सूचकांक  (1949-50  को  झ्राधार  100  मान  तुलना  में

 1  96  3-64  में  उत्पादन  का  सूचकांक  140.5  रहा  है  है  कि  जूट  तथा  गन्ने  के

 सम्बन्ध  में  निर्धारित  किये  हुए  लक्ष्य  पूरे  हो  जायेंगे
 ।

 योजना  में  कंपास  तथा

 तिलहन  के  लिये  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गयें  हैं  उनके  पूरा  होने  में  कुछ  कमी  रहने  की

 है  ।

 कृषि  उत्पादन  कों  बढ़ावा  देने  तथा  योजना  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  को  सुनिश्चित

 करने  के  सम्बन्ध  में  जो  उठाये  wa  हैं  उनके  बारे  में  एक  अन्य  विवरण  सभा  पटल  परे

 रखे  दिया  गयां है  ।  में  रखा
 गया

 ।
 दे  लिये

 संख्या  3265/64]

 ी  छ्  दन

 +

 sit  रामेश्वर  टॉटिया  :

 श्री  दी०  पर्चे  शर्मा

 |  श्री  faa  चखें  सेठ  :

 |

 |
 श्री  भी०  so  यादव

 श्री  बन

 *464.
 /

 ott  यशपाल  fag  :

 eft  राम  सहाय  पाण्डेय :

 थी  विभूति मिश्र  :

 श्री  गो कुलानन्द aged  :

 थ्री  ॥ 6५  जाघव :

 श्री  पू ०  र्०

 aft
 मलिक  :

 at  जसवन्त  :

 श्री स० स०  स०  स्वामी

 |
 श्री ह ०  मलिक  सुदन  राव

 :

 श्री  किशन  पटनायक  :

 थ्री  रामेदवरानन्द

 |  श्री  ज् १  चू०
 सोच

 श्री  जसवन्त  मेहता  :

 श्री  बसूंमतारी  :

 कयों  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 देश  में  कृषि  उत्पादन
 कार्यक्रमों  का  बिस्तार  करने  के  लिये  क्यों  उपाय  किये

 ह
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 क्या  कृषि  विकास  रन  ना कार्यक्रमों  को  नया  रूप  देने  के aioe |  ग  संबंध  में  atc  न्  विचार

 किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  यदि  कोई  योजानायें  बनाई  गई  हैं  तो  उनकी  मुख्य

 घातें कया  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  (*)  से  सर

 प्रभी  पिछलें  दिनों  कृषि  विकास  कार्यक्रम  के  पनरस्थापन  लगातार  विचार  करती  रही

 है  ताकि  थोड़े  समय  में  ही  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सके  देश के  कृषि  कार्यक्रम में

 तेजी  लाने  के  सम्बन्ध  में  जो  कदम  उठाये  गये  हैं  उनके  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  26916  ह

 श्री  हेम  राज  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  तीसरी  योजना  के  mara  लक्ष्य

 तथा  अन्तिम  प्रावधान  जो  1993-94  के  लिए  निर्धारित  हुए  में  उत्पादन  की

 से  भारी  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  को

 तो  गेहूं  वाले  राज्य  कहा  जाता  इन  राज्यों  में  कम  उत्पादन  के  कारण  जानने  का

 प्रयत्न किया  गया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )
 गत  दो  से  उत्पादन का  कार्य

 ait  नहीं  बढ़ा  है  ।  इसके  लिए  खराब  मौसम  sea:  उत्तरदायी  रहा  है  ।  इसलिए

 हुम  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  उत्पादन  का  स्तर  ऊपर  |  की  जा

 रही  है  कि  इस  ay  विशेषरूप  से  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  ।  रबी  की  फसल  भी  अच्छी

 होने  की  सम्भावना  है  |

 श्री  हेम  राज  भ्र विश्वास के  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  wer  था  कि

 सरकार  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  करेगी  कि  सभी  राज्य  area  निर्भर  हो  जाय  प्रौढ़  उनकी

 खाद्यान्नों  सम्बन्धों  भ्रावश्यकताएं  पूरी  हो  जायें  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  खाद्य  उत्पादन

 क्षे  मामलों  में  प्रत्येक  राज्य  को  aren  निसार  बनाने  में  सरकार  द्वारा  क्या  पग  उठाये  जा  रहे

 हैं
 ?

 att  चि०  सुब्रह्मण्यम  मेरा  विचार  हे  कि  प्रधान  मंत्री  ने  ऐसी  कोई  बात  कही

 होगी  ।  खाद्य  के  मामले  में  सभी  राज्यों  को  आत्म  निर्भर  बनाना  सम्भव  नहीं  |

 श्री  क् ०  च०  कान्त  कृषि  उत्पादन  का  झ्रनमान  प्रयोगात्मक  परिणामों  के  अधार

 पर
 ही  लगाया  जाता  है  ।  इसमें  भूल  की  कितनी  सम्भावना  रहती  है

 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  उत्पादन  का  कभी  कभी  फसल  की  कटाई  के  आधार

 पर  लगाया  जाता  है
 ।  जो

 कुछ  उत्पादन  शुभ्रा  होता  हू  उसके  are  भी  कुछ  अनुमान  लगाये

 जाते  हैं  ।

 श्री  कृ०  चं०  पन्त
 :  कितने  अन्तर की  गुंजाइश  रखी  जाती है

 ?

 थी  चि०  सुब्रहमण्यम  :
 wae  की  गुंजाइश  1  से  2  प्रतिशत  तक  का  रख  लिया

 जाता  है
 ।

 इसका  कई  बार  परीक्षण  करके  भी  देखा  गया  |  जहां  तक  क्षमता  का  प्रश्न

 यह  केवल  ध्  मात्र  ही  होता  हैं  ।
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 29  1964
 oo  er  मौखिक

 उत्तर

 mera  महोदय
 :  मैंने कई  बार  माननीय  मंत्रियों  से  निवेदन  किया  है

 कि
 प्रश्न  का

 मैंने
 उत्तर  देने  से  पूर्व  वे  तनिक  यह  भी  देख  लिया  करें  कि  it  प्रश्न  की  अनुमति भी  दी

 हैं  waar  नहीं  ।  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  मैं  तो  प्रश्न  की  अनुमति  ही  नहीं  दे  रहटा

 मंत्री  महोदय  उसका  उत्तर  देने  लगते  हैं  ।

 थी  चि०  सुब्रहमण्यम :  मुझे  खेद  है  ।

 श्री  शिकरे
 :  इस  मामले  में  तो  प्रश्न  की  अनुमति  दे  दी  गयी है

 ।  माननीय

 केवल  प्रश्न  के  उस  भ्रंश  को  दुहरा  रहें  थे  जिसका  कि  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ॥

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  निर्णय  करना  कि  पूरा  उत्तर  दे  या  गया  है  अथवा

 नहीं  ।

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :  इस  कार्यक्रम  पर  निरन्तर  विचार  करने के  कारण  सदन  माननीय

 मंत्री  का  बहुत  ही  शभ्राभारी  है  ।  उत्पादन  के  मामले  पर  इस  तरह  निरन्तर  विचारने

 परिणाम क्या  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  विचार  का  तो  अभी  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  |

 Shri  Y.  S.  Chaudhary:  The  Honourable  Minister  has  just  stated  that

 the  production  in  three  States  i.e.  Punjab,  Rajasthan  and  Uttar  Pracesh is  at

 stand  still  for  the  last  three  years.  The  reasons  for  this  has  been  stated  to  te

 bad  weather.  I  want  to  know  what  are  other  reasons  for  the  standstill  of  pro-
 duction  ?

 Mr.  Speaker:  You  are  a  farmer  yourself.  You  must  be  knowing  more  ?

 Shri  Y.  S.  Chaudhary  :  We  know,  but  we  want  to  know  from  the

 Government.
 The  Government  are  also  aware  of  the  reasons.

 Mr.  Speaker  :  When  you  know  and  the  Government  are  not  eware,

 then  you  should  not  ask  for  the  reasons.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Whether  the  precucticn  will  te
 raised  by  indigenous  methods  or  foreign  methods  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  हम  अपने  ही  साधनों  पर  आश्रित  रहेंगे

 अथवा  बाहर से  सहायता  लेंगे  ।

 Shri  Shahnawaz  Khan:  If  by  applying  foreign  methods  we  will  te  eble

 to  raise  production  we  will  have  no  objection  to  use  it,  we  are  using  it  end  will

 continue  to  use  it  in  future.

 श्री
 1५

 ना०  चतुर्वेदी
 :

 मैं  यट  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  कृषि  उत्पादन  के  बढ़ाने

 के  राह  में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  सिंचाई  सुविचारों  का
 प्रभाव

 है
 ?

 यदि
 तो

 कया
 इन

 सुविचारों  को  प्रदान  करने  में  सीमेंट  सम्भरण  की  कमी  रुकावट  बन  रही  है
 ?

 थी  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :

 जी  हां
 ।

 लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  लिये  सीमेंट  की  कमी है
 और  हम  शरीक  सीमेंट  उपलब्ध  करने  के  लिये  कदम  उठा  रहे  हैं  ।
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 ‘Oral  Answer  September  29,  1964

 Shri  Rameshwaranand  :  The  hon.  Minister  said  just  now  that  we  are

 trying  to  increase  production  and  for  that  purpose  both  internal  as  well  as  ex-
 ternal  sources  are  being  tapped.  Is  the  hon.  Minister  aware  Government  had

 given  Takavi  Loans  to  the  farmers  and  the  farmers  have  completed  borirg  work.

 They  have  installed  machines.  But  they  are  not  being  given  power  connections
 by  the  power  stations.  This  is  not  the They  say  that  farmers  have  no  money.
 condition  in  Punjab  alone.  I  want  to  know  the  steps  being  taken  by  the  Irri-

 gation  Ministry  to  remove  this  deadlock  so  that  production  may  increese.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  We  have  brought  all  these  things  to  the  notice
 of  State  Governments.  We  are  prepared  to  give  any  kind  of  help  to  them  and
 we  have  promised  them  to  that  effect.  Punjab  Government  have  given  power
 for  most  of  the  tubewells.  Power  for  the  remaining  tubewells  would  be  given
 to  the  farmers  soon.

 श्री
 बड़प्पन

 :
 क्या  सरकार  किसानों  के  भ्रंश  के  बिना  स्वयं  भू  परिरक्षण  का  काम

 आरम्भ  करने  की  स्थिति  में  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :

 भू  परिरक्षण  के  लिये  जो  सहायता  हम  दे  रहे  उसे  बढ़ाया

 नहीं  जायेगा  ।  किसान  को  अपनी  भूमि  के  सुधार  के  लिये  स्वयं  भी  तो  कुछ  देना  ही

 चाहिए  ।

 थी  श्र०  प्र०  शर्मा  :  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि से  बिहार के  जिन
 क्षेत्रों

 में

 सिचाई  सुविधायें  बिल्कुल  ही  उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां  यह  सुविधायें  उपलब्ध  के  लियें

 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  हूं  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम
 :

 इस  उद्देश्य  से  हम  लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहन
 दे

 श्री  इज़्ज़त  लाल  मल्होत्रा  :  कृषि  कार्यक्रमों  के  समुचित  समन्वय  एवं

 की  दृष्टि  से  कृषि  प्रशासन  में  सुधार  लाने  में  केन्द्रीय  कृषि  उत्पादन
 बोड़ें  कहां  तक  सहायक

 सिद्ध  हुआ  है  |

 श्री
 चि०

 सुब्रह्मण्यम
 :

 एक  मंत्रालय  से  gat  मंत्रालय  में  फाइलें  भेजने
 की  बजाय

 दो  या  तीन  मंत्रालय  द्वारा  साथ  बैठ  कर  बातचीत  करना  सम्भव  हो  गया  है  |

 Shri  Yashpal  Singh:  Are  the  Government  aware  that  food  production
 had  decreased  by  22  lakh  toris  since  Shri  A.P.  Jain  relinquished  Ministership
 and  if  so,  the  steps  that  Government  propose  to  take  to  remove  this  shortage  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  वर्ष
 1961-62  में  तक  पहुंच  गया

 था  ।
 उस  समय  मैं  समझता  हुं  श्री  श्र०

 प्र ०
 जेन  मंत्री  थे

 ।

 Shri  Gulshan  :  In  view  of  Government’s  intention  to  increase  production
 during  the  Third  Plan  period  whether  any  scheme  has  been  evolved  for  making
 available  fertilisers,  seeds,  agricultural  implements,  Tractors  etc.  to  farmers
 at  cheaper  rates  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  We  are  importing  tractors  especially  from  Russia
 which  will  cost  Rs.  6  thousand  each.  The  farmers  have  particularly  liked  them.
 We  are  also  trying  to  manufacture  tractors  in  our  country.  Governmienit
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 मौखिक  उत्तर
 7  आश्विन  1886

 have  arranged  to  supply  seeds  to.the  farmers  in  the  coming  sowing  season  of
 Rabi.  Arrangements  have  also  been  mace  to  provide  them  seeds  and  1201  01160
 fertilisers  through  cooperative  societies  and  Blocks.  Sutsidy  is  also  being
 given  on  fertilisers.

 श्री  लीलाधर  कट की  :  सरकार  तीसरी  योजना  के  wea  तक  खाद्यान्न के  1000

 लाख  टन  तक  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  अभी  तत्पर  है  श्र  क्या  वहं  सभा  को

 आश्वासन  दे  सकती  है
 कि

 विवरण  में  बताई  गयी  कार्यवाहियों  से  यह  लक्ष्य  प्राप्त  हो
 जायेंगे  ?

 श्री  श्ञाहनवाज खां  हमें  पुरी  श्राशा है  कि  यह  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 कोया  विवरण में  केरल  राज्य के  लक्ष्य  14,651  दिखाये गये  हैं  ।  जब  कि  वास्तव

 में यह  इस  के  चौथाई  भाग  से  भी  कम  हैं  ।  क्या  राज्य  सरकार ने  इस  का  कोर्ड  स्पष्टीकरण

 दिया है

 1,465  है  न श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  माननीय  सदस्य  कथन  सही  नहीं है  ।  यह

 सकी  14,651  |

 रनों  तू  Fo  जन  सारे  देश  के  लिये  कितनी  मात्रा  में  महू  के  चीजों  की  ज़रूरत  होगी

 और  यह  कितनी  मात्रा  में  सहकारी  समितियों  एवं  बीज  स्टोरों  के  जरिये  दिये  जा  रहे  हैं
 ?

 afi  चि०  सुब्रह्मण्यम  इस  समय  मेरे  पास  शभ्रांकड़े  न  परन्तु  हम  प्रयत्न कर  रहे

 उत्तर  प्रदेश  में  गानों  से  उत्पन्न  स्थिति  के  कारण  बीजों  की  जरूरत  है  कौर  इस  के  लिये  हम

 पंजाब  से  प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  विवरण  की  मद  संख्या  14  में  कहा  गया  है  कि  चालू  खरीफ

 उवेरक  शादी  के  बारे ंमें  जानना  चाहती फसल  के  लिये  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  सिचाई  प्रौर

 ह  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  वह  उपाय  कौन-कौन  से  हैं  दौर  कया  इन  में  से  कोई
 योजना  सम्बन्धी

 व्यय  से  बाहर हैं  ौर
 इन  से

 किन-किन  राज्यों  को  लाभ
 हो

 चुका  है
 ?

 श्री  fac  सुब्रह्मण्यम :  लघु  सिचाई  कार्यक्रमों  सम्बन्धी  योजना  में  नियत  राशियों  का
 बहुत

 से  राज्य  प्रयोग कर  चुके  हैं  ्र  इस  प्रयोजनार्थ  की  उन्हें  नेतर  सहायता दी  जा  रही  हँ  ।  जो  हमारे

 गि
 id  है  वह  योजना  में

 सम्मिलित  नहीं
 हैं  प्रौढ़

 उन  के  लिये  हम  विशेष  सहायता दे

 z  ||

 श्री  हेम  :  सरकार  को  मालूम  fe  उत्तर  प्रदेश  में  ब्यापारी  पहले  ही

 किसानों
 को

 अगली
 खरीफ फसल  के  राशियां दे  चुके  हैं  जिसका  यह  परिणाम  होगा

 नहीं  वरन ब्यापारो  लोग  बाजार  भावों  पर  नियंत्रण  ४१५ रखेंगे श्रौर  उन  के  एकाधिकार  में

 मूल्य  बढते  रहेंगे  ?  ऐसी  स्थिति  के  निवारण  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 y f
 अध्यक्ष  महोदय  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  व्यापारी  पहले  ही

 खरीद

 भी  शाहनवाज
 यह  बात  हमारे

 में  आई  है  कि  कुछ

 त
 व्यापारियों  ने  कृषकों

 को

 पेशियाँ  देदी  परन्तु  सरकार  नतिक्रट
 nw
 HIGS4  च्द नाद य भविष्य में  प्रभाव  कारी  दम  उठा  रही  है  ।
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 Oral  Answer  Asvina  7,  1886  (Saka)

 श्री  fac  सुब्रह्मण्यम :  जिन कम  से  कम  मूल्यों के  हकदार  होंगे  उन  की  घोषणा

 हम  करने  वाले  बह  मूल्य  समुचित  होंगे  ।  हम  उन  का  काफी  प्रचार  करेंगे  ताकि  कोई  भी

 किसान उन  से  कम  मूल्यों  पर  अनाज  न  बचें  ।

 maa  महोदय  प्रश्न तो  यह  हं  कि  वह  पहले  बेच चुके हैं  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  वह  खरीदते नहीं  हैं  ।  वह  पेशगी धन  देत ेहैं  यह

 wa  नहीं  है  कि  उन्होंने  मूल्य  भी  निर्धारित  कर  दिये  हैं  ।  वह  यह  तय  कर  लेते  हैं  कि  मूल्य  उस  समय

 के  बाजार  भावों  के  भ्रनुकूल  होंगे  ।  मूल्य  इस  प्रकार  निर्धारित किये  जायेंगे  कि  वह  एक  निश्चित
 ~

 स्तर से  नीचे न  जायें  ।  ऐसा  गेहूं  कौर  चावल  के  लिये  ही  किया  जा  रहा

 श्री  रंगा  :  क्या  सरकार का  विचार  किसानों की  खेती  के  मूल्य  at  50  प्रतिशत

 नया  किसानों  को  sate उन्हें  दे  देने का  है  ताकि  उन्हें  व्यापारियों  पर  निर्भर  न  होना  पड़े  ?

 देन ेमें  लाभ  कमाने की  नीति  का  सरकार ने  त्याग कर  दिया  है  ?

 श्री  fac  सुब्रह्मण्यम  :  afar  धन  देना  खाद्यान्न
 निगम  का  काम  होगा

 ।  दुर्भाग्यवश

 ब्यापार निगम  के  विरुद्ध  हैं  )

 सामुदायिक  विकास  संस्थाएं

 +

 नाथी थी
 कण  नाम  तिवारी  :

 Lal  to  र०  चक्रवर्ती

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फार्म  कार्यक्रमों  को  अधिक  उपयोगी  बनाने  के  लिये  सामुदायिक  विकास

 संस्थानों  में  waqad  परिवर्तन  कर  रही  है  |

 यदि  |  तो  वह  परिवर्तन  किस  प्रकार
 के

 पया  प्रत्येक खंड  में  एक  अतिरिक्त  खण्ड  विकास  अधिकारी  ने  एक  विशिष्ट  कायें

 के  रूप में  कृषि  विकास  का  भार  सम्भाल  लिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  स०  :

 और  एक  feat  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हूँ  ।  में  रखा  गया
 ।  देखिये

 संख्या  एल  डी-3270/ 64]

 जी  नहीं  नहीं  ऐसा  इरादा था

 Shri  K.  N.  Tiwary  :  It  has  been  shown  in  the  statement  that  the  functions:
 of  Extension  officers  and  Block  Development  officers  have  been  specified.  Is.
 it  a  fact  that  the  functions  of  both  these  officers  have  not  been  specified  actually

 as  also  the  places  where  it  has  not  been  done  ?

 in  the  whole  of  country  and  if  so,  the  places  where  they  have  been  specified

 श्री
 ब०  सु  ६  अलग-अलग

 प्राप्त  हमारे  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  सिफारिश

 राम
 सुलग  fag

 समिति
 ने  की  थी

 जिसे
 सभी  राज्यों  के  मंत्रियों  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ४

 इस
 लिये  हमें  तराशा  है  कि  सभी  राज्य  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करना  चाहते  है  ।
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 29  1964
 मौखिक  उत्तर

 श्री  श्र०  सि०  सहगल  उ  काका  बड़ने  के  लिये  नया  मंत्रालय  को  राज्यों  के  मंत्रालय  से

 उचित  सहयोग  मिल  रहा  है  ?

 श्री  न०  सु०  ata  :  जी

 श्री  दिवा जी राव  देशमुख  :  सामदायिक  विकास  ब्लाकों  से  कब  तक  जायें  वापस

 लेने  का  विचार है  ?

 श्री  न्०  सु०  मति  :  जैसे  हो  ग्रा पात  की  घोषणा  हुई  हम  ने  राज्य  सरकारों  को  हिदायतें
 ~

 जारी  कर  दी  थीं  कि  ब्लाकों  को  नई  जोड़ें  न  दी  जायें  अगौर  सी  मानत  क्षेत्रों  में  जो  जीपें  अच्छी  हालत

 में  हैं  बह  प्रतिरक्षा  अ्रधिकारियों  को  लौटा  दी  जायें  ।  जो  ब्लाक  श्री  चालू  किये  जा  रहे  हैं  वहां

 तोनस  जोड़ें  दी  हो  नहीं  जातीं  ।  परन्तु  एक  कठिनाई  है  ।  कुछ  ब्लाक  पं  यती  राज  समितियों

 के  झ्रधोन  हैं  |  जहां  कहीं  सम्भव  है  हम  अधिक  से  अधिक  ब्लाकों  को  समितियों  का  रूप  देने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  खाद्यान्नों  के  सम्भरण  के  बारे  में  यह  तीसरा  या  चौथा  अल्प

 सूचना  प्रशन  सभा  में  प्राया है  ।  यदि  सत्न  समाप्त  होने  से  पहले  माननीय  मंत्री  विभिन्न  राज्यों  को

 सम्भरित  खाद्यान्न  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  दें  तो  वहू  बहुत  सहायक  सिद्ध  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  खाद्यान्न  की  समस्या  के  बारे  में  प्रत्येक  दिन  किसी  न  किसी  रूप  में  चर्चा

 हो  जाती  है  ।  परन्तु  यदि  मंत्री  महोदय  एक  वक्तव्य  इस  बारे  में  दे  सकते हैं
 तो  वह  बतायें  ।

 at  चि०  सुब्रह्मण्यम :  में  सम्भावित  सम्भरण के  बारे  में  बता  सकता हुं
 |

 मैं
 सत्र

 के
 अ्रन्तिम  दिन  वक्तव्य  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 अल्प  सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 हमसर  को  खाद्यान्न  का  संभरण

 ( at  रा०  गि०  ga
 |  ai  रामपुर :
 |

 aft  चन्द्रिका :
 श्राप  सूचना  प्रइन  संख्या  7.

 श्री  शिवपुरी  स्वामी  :

 |
 शिवनंजप्पा

 | aff  मोहसिन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या
 यह  सच  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार ने  मैसूर  राज्य
 को  सितम्बर के

 लिये  गेहू ंके
 कांटे

 में  ware  ५०  प्रतिशत कमी  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ;

 कया  ag  भी  सच
 है

 कि
 मै  पूर  राज्य  के  हद गली  तालुक में  भूखमरी  के

 कारण  कुछ  मौतें

 हुई  wk
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 फ  फि

 यदि  तो  क्या  बेलारी  श्र
 रायचूर

 जिलों  जहां  खाद्यान्न  की  अ्रत्यधघिक  कमी

 खाद्यान्न  भिजवाया  गया  है  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  दा०  रा०  श्र

 मरीका
 की  एक  बन्दरगाह में  झ्र ना यास ही  हड़ताल  हो  जाने  से  गेहूं  लाने  वाले  कुछ  जहाज  रुक

 गये  थे  ate  सितम्बर  मास  में  गेहूं  का  ग्रा यात  आशानुकूल  नहीं  हुमा  ।  इसलिये  कमी  वाले  तथा

 wa  क्षेत्रों  में  गेहूं  सम्भावित  उपलब्धता  के  आधार  पर  ही  दिया  गया  |  पहले  महीनों  में  मैसूर की
 उचित  मूल्य  बाली  दूकानों  गहरा  वितरित  गेहूं  की  दृष्टि  से  कार  डी०  एफ०  को  मंत्रणा दी
 गई  थी  सितम्बर में  माथुर में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  द्वारा  बेचे  जाने  के  लिये  5000  टन

 मुंह  भेजने  का  प्रबन्ध  करे  |  बाद  मगर  राज्य  से  श्रभ्यावेंदन  प्राप्त  होने  पर  कोटा  10,000

 टन  तक  बढ़ा  दिया  गया  था

 जी  नही ं।

 राज्य  सरकार  प्रत्येक  जिले  के  लिये  उसकी  अ्रावश्यकताओं  को  दृष्टि  में  रख  कर

 राज्य  सरकार  द्वारा  नियत  मंत्रियों  के  रिसाव  अनाज  केन्द्रीय  भण्डारों  से खाद्यान्न  देती है  ।

 दिया  जाता है  ।  बेलारी  wie  रायचर  जिलों  को  मेसर  सरकार  द्वारा  नियत  किये  गये  अनाज

 के  भ्रनुसार  ही  माल  दे  दिया  गया  है  ।

 शनी  रा०  गि०  दबे  क्या  arara  wet  कमी  अरब  भी  है

 कौर  राजेन्द्रगढ़  में  अ्रनाज  सम्बन्धी  गड़बड़ी  हो  रही  है  कौर  हाल  ही  में  बेलारी  में  दंगे

 हुए  ate  पुलिस  को  गोली  भी  चलानी  पड़ी  ?  कौर  क्या  सरकार  मैसुर  राज्य  को  तुरन्त  अनाज

 सम्मलित  करने  की  व्यवस्था  कर  रही  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ~ (air  चि०  सुब्रह्मण्यम )  मैपर  द्वारा  अपनी  आवश्यकतायें  बताई

 गई  हैं  शृंगार  हम  ने  भी  मैत्र  राज्य  को  बता  दिया  है  कि  इन  महीनों  में  हम  कितना  खाद्यान

 उन्हें  दे  सकते  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  सितम्बर  में  हम  कम  ताज  दे  सके  परन्तु  वह  कमी  जब  पुरी  कर

 दी  गई  |  इसलिये  उपलब्ध  अनाज  की  मात्रा  को  कहां-कहां  देना है
 इस  बात  का  फैसला  स्वयं

 मैसूर  सरकार  को  करना है  ।  हम  उन्हें  यहां  से  हिदायतें  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  रा०  गि०  दुबे  मतर  राज्य  को  10,000  टन  का  कोटा  दिया  जाता है  ।

 मास  में  कितना  ware  कम  दिया  गया  |  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  20,000  टन

 गेहूं  और  10,000  टन  चावल के  तदर्थ  कोटे  में  से  भी  उस  राज्य  को  gare  दिया  गया  थ

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :
 aa  में  मैसूर  की  4400  मई  में  6,800  जून  में

 63,00
 में  6,700  टन  कौर  अगस्त  में  10,000  टन  ताज  दिया  गया  ।  सितम्बर  में  भो

 10,000  टन  अ्रनाज  देना  थ  परन्तु  असम्भावित  परिस्थितियों  कारण  हम  पुरा  अनाज

 न  दे  सके  ।  बाद  में  कोटा  बढ़ा  दिया  गया  था  wk  10,000  टन  सितम्बर  के  दौरान  दिया

 जा  रहा है  ।

 att  चन्द्रिका :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 लाई

 पेहसारी  और  परमिट  वाले  लोग

 केन्द्रीय  भण्डारों  में  राशियां  जमा  कर  देते  हैं  परन्तु  उन्हें  कई  दिन  तक  माल  नहीं  दिया  जाता

 जिसके  कारण  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  होती  है
 ?
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 7  1886
 मौखिक  उत्तर

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  शिकायत  मेरे  पास  झाई  है  ।  आवश्यक  जांच  के  लिये  मैंने

 उस  शिकायत  को
 प्र  देश

 के  खाद्य  निदेशक  के  पास  भेज  दिया  है  ।  एक  मामले  में  पता  चला  कि  चूंकि
 कोटा  नियतन  सम्बन्धी  ae  उन  गोदामों  में  नहीं  पहुंचे  थे  इसलिये  वह  अनाज  न  दे  सके

 यही  मुख्य  कारण  था  ।  कर्ब  हम  प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  कि  कोर्ट  सम्बन्धी  रादेश  काफी  समय  पहले
 दे  दिये  जायें  ।  लाइसेंसधारियों  को  भी  बता  दिया  है  कि  कोटा  नियतन  श्रादेश  वहां  पहुंचने
 के  बाद  वहां  जायें ।

 श्री  शिवनंजप्पा  :  ais  प्रदेश  से  अनाज  के  वहन  के  मामले  में  सहयोग  की  कमी  के  बारे  में

 क्या  कोई  शिकायत  मिली  )

 अध्यक्ष  महोदय :.  सभी  राज्यों  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  में  दिया  जायेगा  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  क्या  किसी  राज्य  के  खाद्यान्न  के  अभाव  वाले  विभिन्न  स्थानों  अथवा

 प्रत्येक  नगर  ढारा  भेजी गई  शिकायतों  पर  केन्द्रीय  मंत्रालय  ध्यान  देता  है  ?  क्या वे  उन  शिकायतों

 को  सीधे  ही  सम्बन्धित  राज्यों  को  भेंज  देते  हैं  ?  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  भटकल  में  हाल  ही  में  ऐसा

 ।  वहां  तक  चार  दिन  तक  उपलब्ध  नहीं  था  कौर  हम  ने  यह  मामला  यहां  केन्द्रीय

 को  बताया  था  |  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक  नगर  की

 झावश्यकताओओं  की  देख-रेख  नहीं  कर  सकती  है  ।  इसका  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार

 का  है  ।  परन्तु  जब  हमारे  पास  भ्र भ्या वेदन  हैं  तो  हम  उन्हें  सम्बन्धित  राज्य  सरकार के  पास

 maa  कायंवाही  के  लिये  भेज  देते  हैं  ।

 श्री  बासप्पा  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  यह  जात है  कि  वहां  ज्वार  का  मूल्य  90  रुपये  से

 95  रुपये  प्रति  क्विन्टल  तक  शोर  वह  बेल्लारी  से  हैदराबाद को  भेजी  जा  रही  है  कौर  यदि

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 श्री  चि०  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं है  कि  ज्वार  90  रुपये  से  95  रुपये

 प्रति  क्विन्टल  तक  बिक  रही है  ।

 श्री  रंगा  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  रायचूर  कौर  बेल्लारी  में  खाद्यान्न  का  बहुत  ही  प्रभाव

 रहा  है  तथा  वह  अकालपीड़ित  क्षेत्र  क्या  सरकार  स्थानीय  सरकार के  परामर्श  अथवा  सहयोग
 से  इन  दोनों  ज़िलों  के  लिये  खाद्यान्न  का  तदर्थ  आवंटन  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  कि  मैं  पहिले  बता  चुका  यह  निर्णय  करना  राज्य  सरकार

 का  काम  है  कि  किस  क्षेत्र  को  उन्हें  खाद्यान्न  भेजना  चाहिये  ।  किसी  कठिन  स्थिति  को  देखते  हुए
 यदि  वे  अधिक  मात्रा  में  खाद्यान्न  देने  की  प्रार्थना  करते  हैं  तो  हम  सर्वदा  उस  पर  विचार  करते  हैं

 तथा  खाद्यान्न  का  तथा  आवंटन  करते  हैं  |

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  सी  राज्य-सहायता  प्राप्त  दुकानों  कौर  सरकारी

 दुकानों  में  खाद्यान्नों
 के

 भारी  अभाव  के  कारण  बेल्लारी  ग्रोवर  रायचूर  जिले  के  तथा  अन्य  परकाल-ग्रस्त

 क्षेत्रों  के  लोगों  में  रोष  रहा  है  कौर  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  यह  रही  है  कि  उनकी  मांगों  को

 पूरा  करने  की  बात  तो  दूर  रही  उलटे  खाद्यान्न  की  मांग  करने  वाले  लोगों  पर  लाठियां  कौर  गोलियां

 चलाई  गई  हैं  ?  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जलूसों  से  खाद्यान्नों  के  खाली  गोदाम

 भर  नहीं  जाते  तो  कया  वह  यह  समझते  हैं  कि  लोगों  पर  गोली  से  खाली  गोदामों  में
 है  ? द्र  जाता  ्
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 Written  Answer  Asvina  7,  1886
 (Saka)

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  के  बाद  वाले  भाग  का  उत्तर  न  दिया  जाये  ।

 श्री  चि०  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  किसी  प्रकार  जिम्मेदार

 है  ।  शान्ति  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।  यह

 एक  बिलकुल  दूसरी  ही  चीज़  है  ।  जहां  तक  खाद्यान्नों का  सम्बन्ध  है  तो  हम  भ्र भाव ग्रस्त क्षेत्रों  को

 जितना  अधिक  से  अ्रधिक  wa  दे  सकते  हैं  उतना  देने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 शी  कार्शाराम  गुप्त  :  क्या  यह  सच  है  कि  गेहूं  किसी  क्रमबद्ध  काय  क्रम  के  अनुसार  नहीं  दिया  जा

 रहा  है  परन्तु  राज्य  द्वारा  डाले  जाने  वाले  ज़ोर  प्रिया  उनकी  पहुंच  के  प्रनुसार  वह  दिया  जा  रहा
 है  रोक  इसी  कारण  शर  खाद्यान्न  के  प्रभाव  से  बहुत  अधिक  पीड़ित

 a है  ?  क्या  माननीय  मंत्री

 श्रेय  महोदय  :  कया  मुझे  इस  प्रश्न  की  श्रुति  देनी  चाहिये  ?

 श्री  काशीराम  गुप्त  जब  स्थिति  ही  ऐसी  है  ee  के  क  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Is  it  a  fact  a  heavy  cut  has  been

 effected  in  the  quota  originally  allotted  to  Madhya  Pradesh  ?  Is  it  also  not  a

 fact  that  Madhya  Pradesh  Minister  is  staying  here  because  no  wheat  is  being
 supplied  to  Madhya  Pradesh  ?

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member  may  himself  dec  ide  as  to  wether  this

 question  should  be  allowed.

 कण

 geal  के  लिखित  उत्तार

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 afer  भारतीय  हस्त  शिल्प  बोड़

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :
 *  450.

 श्री राम  रख  यादव  :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ats  जापानी  हस्तशिल्प  उद्योग  में  उपयोग  में

 लाये  जाने  वाले  औजारों  ate  प्रविधियों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  तथा  ary को  खरीदने

 के  ara  विशेषज्ञों का  एक  दल  जापान  को भेजा

 यदि  तो  विशेषज्ञों  के  दल  ने  वहां  पर  क्या  कार्य  कौर

 (7)  इन  भ्रौजा रों  को  खरीदने  के  लिये  कितने  धन  की  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 fafa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  ate  अखिल  भारतीय

 हस्तशिल्प  बोड़े  के  एक  ग्र धि कारी  को  ऐसे  अ्रौज़ार  तथा  साज  सामान  का  चयन  तथा  सूची  तैयार  करने

 के  लिये  जापान  भेजा  गया  है  जो  कि  भारतीय  शिलपी  को  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  हो  |  वे  wat

 जापान  में  ही  हैं  ौर  वापसी  पर  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करेंगे  ।

 69,000  रुपये  |
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 29  1964  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  सड़क  योजना

 लक्ष्मी मल्ल सिंघवी  :
 |  श्री हेम  राज

 |
 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  न०  ato  कुरील

 श्री  To  ०  चक्रवर्ती :

 राम  रख  यादव
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि .

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  अयोग  के  परिवहन  डिवीज़न  ने  एक  समेकित  राष्ट्रीय

 योजना  तैयार  करने  का  सुझाव  दिया है  जिसमें  राष्ट्रीय  श्रन्त:राज्यीय  राज्य

 तथा  प्रत्य  बड़ी  सड़कों  की  योजनायें  सम्मिलित

 देश  में  सड़क  विकास  की  ऐसी  एक  समेकित योजना  तैयार  करत  के  बारे  में  यदि  कोई

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  तो  FAT;  अर

 ऐसी  समेकित  सड़क  योजना  के  भ्रन्तगंत  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सड़कों  के  विकास

 के  क्या  लक्ष्य  होंगे  पौर  उन  पर  पूंजीगत  व्यय  क्या  होगा  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  बहादुर )  :  से  जी  हां  ।  योजना  शझ्रायोग  ने  सुझाव  दिया

 हैं  कि समा कलित  अधार  पर  एक  राष्ट्रीय  सड़क  योजना  को  स्थापना  के  तकती  की  सलाहकार

 जिन्हें  सड़क  योजना  मण्डल  कहा  जायेगा  ग्रोवर  जिनमें  विभिन्न  संबंधित  के  प्रतिनिधि

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  कौर  राज्यों  में  गठित  की  जायेंगी  ।  राज्य  सरकारों  we  संघीय  क्षेत्रों  के

 शासकों  को  ast  राज्यों  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  सड़क  योजना  मण्डलों  को  स्थापित  करने

 के  प्रश्न  पर  विचार  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  केन  में  एक  सड़क  योजना  मण्डल  स्थापित  करने

 के  लिये  प्रावश्यक  कारवाई  की  जा  रही  है  ।  प्रभी  तक  चतुर्थ  योजना  के  लिए  भौतिक  लक्ष्य

 व्यय  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  ये  सम्पूर्ण  साधनों  पर  शभ्राधारित

 हैं  जिनके  बारे  में  अभी  निश्चय  करना  है  |

 भारतीय  नौवहन  में  विदेशी  सहयोग

 इन्द्रजीत  गुप्त
 |

 श्री  विश्राम  प्रसाद  :

 [|  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  नौवहन  की  कुछ  विदेशी  सहयोग  की  परियोजनाओं  के  लिये  सरकार  ने

 हलाल  में  ही  अरपना  अनुमोदन  दे  दिया

 यदि  तो  सम्बद्ध  विदेशी  ate  भारतीय  भागीदारों के  नाम  कया
 के अर

 प्रत्येक  मामले  में  साम्य  पंजी  में  विदेशी  भागिता  कितनी है
 ?
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 Written  Answers  September  29,  1964
 1 का

 परिवहन  मंत्री  राज  (7).  भारतीय  कम्पनियों  को

 सरकार  का  विशिष्ट  अ्रतूमोदन  लेने  की  अ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  क्योंकि  मिनट  शिपिंग  1958

 के  भ्रन्तगंत  भारतीय  जहाजरानी  कम्पनियों  की  शेयर  पंजी  में  40  प्रतिशत  तक  भाग

 की  अनुमति है  ।  फिर  भी  जहाजों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  स्वीकृति  देते  समय  सरकार के  नोटिस

 में  भारतीय  जहाजी  कम्पनियों  के  विदेशी  सहयोग  के  कई  प्रस्ताव  ara  हैं  ।  उन  जहाजी  कम्पनियों

 के  नामों  का  विवरण  ब्यौरे  जिन्हें  जहाज  प्राप्त  करने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  गई

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [ eereTetea  में  रखें  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 3271/64]

 चकबन्दी

 श्री  इ  यामलाल  सर्राफ :

 श्री  झ्रोॉकारलाल  बरवा

 ।  श्री  रामेश्वर  टाटिया
 *

 459.4
 श्री  भी०  To  यादव

 भी  धवन

 |  श्री  बिदानचन्द्र  सेठ

 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चकबन्दी  के  लिये  एक  प्रभावी  कार्यक्रम  आरम्भ  करने
 के  बारे  में  क्या

 कदम  उठाये

 गये

 क्या  राज्य
 सरकारों

 की  सलाह  से  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति के  लिये  लक्ष्य  faatfea

 किये गये
 और

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें कया  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  और

 13  राज्य  शर  2  संघ  क्षेत्रों  ने  अपनी  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  चकबन्दी  को

 arent  योजना  के  रूप  में  शामिल  किया  है  ।  योजना  का  कूल  लक्ष्य  31  मिलियन  एकड़  कमी  है

 ait इस
 पर  19.  74

 करोड़  रुपये  खर्च  होंगे  ।  इस  योजना के  कूल  खर्च  पर  25  प्रतिशत  केन्द्रीय

 अ्रनुदान  प्राप्त  हो  सकता है  ।  तीसरी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों
 कब

 नदी  क्या  गया

 क्षेत्र  लगभग  20  मिलियन  एंकड़ है  |

 चावल  सिल  की  मशीनें

 ने  460.  Sf
 भी  रामपुर :

 श्री  क ०  ato  तिवारी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  da  में  मिल  की  मशीनें  बनाने  के  लिये  कारखाने  स्थापित

 करने  का  विचार  ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  =?
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 7  1886  लिखित  उत्तर

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 (att

 चि०
 सुब्रह्मण्यम )

 :  मामले  में  कोई  frotzy  नहीं

 लिया  गया  ह

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 व्यापार

 श्री  प्र०  च०  बुरा  :

 4161.  श्री  राम  रख  यादव  :

 श्री  जसवन्त  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  नेकी  :

 क्या  सरकार  ने  अनाज  व्यापार  का  अध्ययन  करने  के  लिये  कृषि  श्रर्थशास्त्रियों  की

 एक  तालिका बनाई  कौर

 यदि  तो  उस  तालिका  के  क्षेत्र  में  निदेश-पद  क्या  ate  उसके  प्रतिवेदन

 के  कब  तक  पेश  किये  जाने
 की  ara है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  fro  :  कौर  भारत  सरकार  ने  कृषि

 अर्थ  शास्त्रियों  की  एक  तालिका  बनाई  है  जोकि  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  को  उन्हें  भेजे  गये  खाद्य

 एवं  कृषि  से  सम्बन्धित  सभी  श्रमिक  मामलों  में  सलाह  देंगे  और  वे  कोई  विशेष  अध्ययन  कायें

 जैसे  खाद्यान्न  व्यापार का  अध्ययन  arf  हाथ  में  न  लेंगे  ।  परन्तु  तालिका  के  सदस्यों  ने

 तौर  पर  खाद्यान्न  व्यापार  के  विशेष  पतलूनों  पर  तदर्थ  रूप  से  झ्रध्ययन  शुरू  किया  है  ।

 उ्बंरकों  का  आयात

 रघुनाथ  सिह  :

 श्री  रामेस्वर  टाटिया

 |  श्री  श्रोंकारलाल  बरवा  :

 श्री  बिदानचन्द्र  सेठ  :

 श्री  भी०  धन  यादव  :

 ||  sl  बन

 |  श्री  रामहरख  यादव

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  28  1964  के  भाषण  के  सम्बन्ध  जो  उन्होंने

 कृषि  विकास  तथा  aes  प्रगति  सम्मेलन  का  करते  हुए  दिया  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  चालू  वित्तीय  वर्ष  40  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  उं

 कर  रही

 ह त् क्या  प्राकृति  क  खाद  को  इस्तेमाल  में  लाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  किया  at

 रहा  रोक

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम )  )  1964-65  की  अवधि  में

 पूरक  उवेरकों  के  aaa  के  प्रबन्ध  के  लिये  33.30  करोड़  रुपये  की  राशि  नियत  की  गई  है  ।

 कौर  राज्य  सरकारों  को  कार्बनिक  खाद  साधनों  के  अधिकतम  प्रयोग  के  लिये

 प्ररित  करना  भारत  सरकार  के  महत्वपूर्ण  कृत्यों  में  शामिल  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  अधिक  महत्वपूर्ण

 साधनों  के  विषय में  हुई  प्रगति  निम्न  प्रकार है

 (1)  दोहरा

 शहरी  कचरे से  शेरगिल  भारतीय  स्तर  पर  कड़ा-खाद  तैयार  करने  की  एक  योजना  1944

 में  शुरू  की  गई  थी  ।  दूसरी  योजना  के  पन्त  तक  उत्पादन  स्तर  28.  5  लाख  मीट्रिक टन  तक

 पहुंच  गया  जबकि  इसके  लिये
 लक्ष्य  30.0

 लाख  मीट्रिक  टन  निर्धारित  किया  गया  था
 ।  आशा

 है कि  तीसरी  योजना  के  wea  तक  उपादन  स्तर  44  लाख  मीट्रिक टन  तक  पहुंच  जायेगा

 (12)  सल-मूत्र  का  प्रयोग

 राशा  है  कि  तीसरी  योजना  के  सन्त  तक  प्रतिदिन  2500  लाख  गैलन  गन्दे  जल  के  प्रयोग  से

 लगभग  40,000  एकड़  कमी  की  सिचाई हो  सकेगी

 (3)  ग्रामीण  कड़ा-साद

 इस  योजना को  1957-58  में  शरू  किया  गया  था  ताकि  गोबर की  खाद  के  अतिरिक्त  जिसें

 कि  पहले  ही  तैयार  करके  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  ग्रामीण  कड़ा-खाद के  उत्पादन  में  एक  दम

 तेज़ी  लाई  जाये  ।  दूसरी  योजना  के  अन्त  तक  ग्रामीण  कड़।-ख।द  का  उत्पादन  660  लाख  मीट्रिक

 टन  तक  पहुंच  चुका  था  प्रौढ़  आशा  ह  कि  तीसरी  योजना  के  ea  तक  यह  उत्पादन बढ़  कर  1300

 लाख  मीट्रिक  टन  तक  पहुंच  जायेगा |

 4)  हरी  खाद  का  प्रयोग

 इस  योजना  को  भी  1957-58  में  ae  किया  गया  था  ताकि  हरी  खाद  देने  की  विधियों

 को  गतिमान किया  जाये  ।  दूसरी  योजना  के  area  तक  105  लाख  एकड़  भूमि  में  हरी  खाद  का
 sar  किया  जा  रहा  था  ate  श्रीमान  हैं  कि  तीसरी  योजना  नत  तक  हरी  खाद  के  क्षत्र

 का  विस्तार  340  लाख  एकड़  तक  बढ  जायेगा  |

 गोदामों  का  निर्माण

 *  4g  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  कया  खाद्य  तथा  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  शर  सामुदायिक  विकास
 तथा  अहंकार  मंत्रालयों  केन्द्रीय

 भांडागार  निगम ने  गोदामों  के  निर्माण  के  लिये  पृथक्-पुथल  कार्य  क्रम  चालू  किये  हैं  ;

 यदि
 तो  इन  संगठनों  द्वारा एक  ही  उद्देश्य  के  लिये  पृथक्-पुथल  कार्यक्रम  चालू

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस
 व्यवस्था

 के  कारण  एक  ही  स्थान  पर  आवश्यकता  स ेश्रमिक  गोदामों  का
 निर्माण  नहीं  हो  जायेगा  ;  कौर
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 इन  कार्यक्रमों  के  एक  ही  विभाग द्वारा  चलाये  जाने  में  क्या  कठिनाइयां पेश  प्रा  की

 सम्भावना  है  ?

 खाद्य  tat  कृषि  सत्रों  चि०  जी

 खाद्य  केन्द्रीय  भांडागार  निगम  तथा  सहकारी  समितियों  द्वारा  गोदाम

 बनवाने
 का  see  एक  सा  नहीं  है

 ।
 खाद्य  विभाग  के  गोदामों  का  प्रयोग  केवल  समीकरण  भंडार

 mada
 के  लिये  सरकार  द्वारा  अपने  खाद्यान्नों  का  ewer  करने  के  लिये  किया  जाता  है  ।  इसके

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  के  गोदाम  व्यापारियों  तथा  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  क़षि

 कृषि  श्रौजार  तथा  मालਂ  के  संग्रहण  के  लिये  उपयोग  में

 लायें  जाते  हैं  ।  सहकारी  समितियों  के  गोदाम  कृषि  उपज  के  सहकारी  विपणन  के  विकास  प्रौर उपज

 ment  के  सहकारी  वितरण में  सुविधा  देने के  लिये  हैं  कौर  केवल  सदस्यों  की  उपज  के  लिये

 लब्ध हैं  ।

 क्योंकि  इन  तीनों  संगठनों  के  गोदामों  के  उद्देश्य  भिन्न-भिन्न  हैं  इसलिये  एक  ही  स्थान

 थर  अ्रावश्यकता  सैनिक  क्षमता  के  गोदाम  बनाये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 क्योंकि  इन  तीनों  पं  गानों  के  गोदामों  का  उद्देश्य  तीन  विभिन्न कार्य  क्षेत्रों  की

 कता  पूति  करना  है  इसलिये  एक  ही  विभाग  में  इनके  एकीकरण  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 परन्तु  इस  बात  का  ध्यान  wa  जाता  है  कि  एक  ही  क्षेत्र  में  गतिविधियां परस्पर  व्यापी  न  हों

 Speculation  in  Foodgrains

 (Dr.  Ram  Manohar  Lohia:

 *465.  <  Shri  Ram  Sewak  Yadav:
 Shri  Bagri:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  news  item  published  in  the  issue

 dated  the  20th  August,  1964  of  daily  Arjunਂ  that  unlawful  speculation
 in  foodgrains  in  fake  names  is  rampant  affecting  the  prices  of  fcodgrains  ;

 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter ?

 The  Minister  of  Food  and  Agriculture  [(Shri  C.  Subramaniam)  :

 {a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  matter  was  investigated  into  by  the  Forward  Markets  Commis-
 sion  with  the  help  of  the  Crime  Branch  of  the  Delhi  Police.  Although  there
 was  a  suspicion  that  forward  trading  in  gram  etc.  was  taking  place  in  the  name
 of  mustard  oilcake,  methi,  etc.  free  commodities,  no  action  could  be  taken  against
 any  person  for  want  of  proof.  The  Forward  Markets  Commission,  however,
 has  banned  forward  trading  in  mustard  oilcakes  and  methi  also  with  effect
 from  rst  June,  1964.

 मसूर  शुगर  कम्पनी

 *
 166.  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 ् (  )  कया  यह  सच  है  कि  मांडइया  stage शुगर  कम्पनी  ने  उस  क्षत्र
 की

 रैयत  से  ठेका
 से  लिया है  कि  1961-65  में  ag  ak  लाख टन  गन्ना  पेरने  के  लिये ले
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 बया  उन्होंने  रैयत  से  इतना  गन्ना  नहीं  लिया ;

 यदि  तो  गन्ना  उत्पादकों  को  अनुमानतः  कितना  नुकसान  ग्रा  ;  शौर

 रात  को  मुआवजा  देने  के  लिये  सरकार  का  क्यां  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  :  मैसूर  शुगर  माण्डया

 1964-65  की  फसल  के  लिये  ठेके  पर  ली  गयी  गन्ने  की  मात्रा  4.22  लाख  मीट्रिक  टन  हैँ  ।

 जी
 फैक्टरी  पहले  भांति  यह  गन्ना  पेरने  कें  लिये  ले  रही  है

 !

 शौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  भंस  के  दूध  का  वितरण

 |  श्री  बड़े

 467.  |  श्री  बुरा  सिंह  :

 ।  श्री  गौकरण  प्रसाद

 लहरी  सिह

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  दिल्ली
 दुग्ध  योजना  द्वारा  भंस  का  दूध  वितरित  नहीं

 किया  जा  रही  है  ;
 1

 से क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  सभी  रथों  टोन्स  दूध  वितरित  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  कौर

 वर्तमान  कठिनाई  कब  तक  दूर  हो  जाने  की  स-भावना  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  कौर  हां  ।

 भैंस  के  दूध  की  मिलने  वाली  मात्रा  काफी  कम  हो  गई  जितना  दूध  मिलता  है

 उसे  eis दूध  बना  दिया  जाता  है
 ।

 दूध  की  सप्लाई  में  कमी  किये  जाने  के  कारण  निम्न  हैं

 (1)  मिल्क  कलैक्शन  एंड  चिलिंग  सैन्टर  यू  ०  पी ०  के  लिये  सहकारी  समितियों

 द्वारा  दूध  प्राप्त  करने  के  कारण  दूध  सप्लाई  करने  वालों  का  आन्दोलन  |

 (2)  देहली  मार्किट  में  क्रीम  arse  जसे  पदार्थों  की  ऊंची  कीमत  होने  के

 दूध से
 इन  पदार्थों  को  बनाने

 में  दूध  सप्लाई  करने  वालों
 को

 ग्रसित  लाभ  होता

 है  ।

 (3)  विशेष  रूप  से  दूध  की  कीमत  कौर  गुण  के  विषय  में  गैर-सरकारी  खरीदारों  की

 अनुचित  प्रतियोगिता  के  कारण  |

 (4)  त्योहारों  इरादी  के  कारण  बढ़ी  हुई  मौसमी  मांग  का  होना  ।

 (5)  भारी  वर्षा  कौर  बाढ़  से
 चारे

 की  फसल  को  जो  हानि हुई  उससे  दूध  के  उत्पादन
 पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सप्लाई  को  सामान्य  स्थिति  में  लाने
 के

 लिये
 हर प्रकार  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  +

 फिर  सप्लाई  को  सामान्य  स्थिति  में  हम  कब  तक  ला  सकेंगे  इसके  लिये  निश्चित  तिथि  बताना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 क
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 पत्तनों  का  विकास

 श्री  Mo  र्०  चक्रवर्ती

 wi  प्र०  चे  बुरा

 w|  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 मुहम्मद  इलियास

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 विश्व  बंक
 ने  भारत की  उस  धारणा  पर  श्रावस्ती  प्रकट की  है

 आधार पर  भारत  ने  अपने  cat PN  तथा  पश्चिमी  के  साथ-साथ  बड़े  पत्तनों का  जाल

 बिछाने  का  कार्यक्रम  बनाया  है

 पत्तन  सुविचारों  के  विस्तार में  बढ़ा  हुमा  विनियोजन  इनके  विक़ास  तथा  श्राधिक

 उन्नति  की  विंमान  गति  के  कितना  अनुरूप है

 श्र कौन-कौन से  पत्तनों  का  विश्व  बैंक  के  धन  से  विकास होने  की  सं  भावना

 क्या  हल्दिया  .  परियोजना  के  शभ्रायोजन  तथा  क्रियान्विति के  लिय  प्रभारी  कलकत्ता

 पत्तन  भ्र धि कारियों  से  कहा  गया  है  कि  भ्र पने  प्राक्कलनों  .  को  कम  करें  कौर  पुनरीक्षित  योजना

 बनाये ं?

 परिवहन  मंत्री  राज  समय-समय  विश्व  बैंक  से
 उन  विभिन्न

 योजनाओं  पर  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान  हु  है  जिनके  लिये  भारत  को  विदेशी  की  सहायता

 की  आवश्यकता है  विचार  विमर्श  किसे  गये  विषयों  में  से  बड़े  पत्तनों  का  विकास  भी  एक  हैं  ।  भारत

 में  दोनों  तटों  पर
 बड़े  पत्तनों

 का  जाल
 है  !  फिलहाल नय  बड़े  पत्तनों  की  कमल में  लाई  जाने

 वाली  परियोजना  मंगलौर  ak  तूतीकोरिन  से  संबंधित है  ।  हम  हल्दिया  पर  एक  नया  सहायक

 पत्ता  भी  विकसित  कर  रहे हैं  ।  हल्दिया  परियोजना के  लिये  प्रचर  विदेशी  मद्र  की  आवश्यकता

 far  इसीलिये  विश्व  बंक  क  एक  प्रतिवेदन  दिया  गया  है  जो  उसके  विचाराधीन  हैं  ।  बंक

 ने  हीदिया  परियोजना  में  सदा  विशष  रूचि  ली  है  परन्तु  व  कुछ  अतिरिक्त  श्रमिक  आंकड़ों  को  प्राप्त

 करना  चाहते हैं  ।  प्रावश्यक  दित्ता  के  संकलन  तथा  बक  द्वारा  बताये  गए  आ्रावश्यक  अध्ययन  करने  के

 लिये  एक  अध्ययन  दल  की  स्थापना की  गई  है  ।  यह  दल अपना  कार्य  लगभग  चार  महीनों  में  पुरा  कर

 लेगा  |  अतिरिक्त  दित्ता  प्राप्त  होते  ही  बैंक  ने  उस  पर  शीघ्र  निर्णय  करने  ,  का  वचन  दिया  है  ।

 विश्व  बैंक  से  सम्बद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  एक  ऋण  द्वारा  बम्बई  परियोजना

 की  पूर्ति  हो  जाती  है  ।  विश्व बैंक  से  प्रप्त  ऋणों
 द्वारा

 कलकत्ता  a  मद्रास  पत्तनों  की  विदेशी

 मुद्रा  झ्रावश्यकताश्रों
 की  पूरी  हो  जाती  है  ।

 विचार-पूर्ण  योजित  पत्तन  विकास  उद्दीप्त  ae हैं  ।  पत्तन  क्षमता  की  श्रतिरिक्तता

 वर्तमान  शर  प्रत्याशित  यातायात  के  सन्दर्भ  से  निश्चित  की  जाती  है  ।  भविष्य  की  क्षमता

 शित  की  गुंजाइश  के  साथ  संभावित  यातायात  के  निर्णय  का  प्रश्न  है  ।

 |  विश्व  बेक हमने  विश्व  बैंक  से  हल्दिया  परियोजना  के  लिये एक  ऋण  की  मांग  की

 के  पास  बड़े  पत्तनों  से  सम्बद्ध  प्रस्ताव  कौर कोई  नहीं  बैंक  से  केवल  एक  प्रार्थना  की  गई  है  कि

 वह  मद्रास  पत्तन  को  दिये  गये  चाल  ऋण  बचत  में  से  पत्तन  में  लोहे  संचालन  संयंत्र
 की

 स्थापना  करने  के  लिये  खच  करने  की  सहमति दे  दें  ।
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 जी
 जून  1564 में  कलकत्ता  पोर्ट  कमिश्नर को  इस  आशय  का  एक  सुझाव दे

 दिया गया  है

 भ्रन्तर्देशीय  जल  परिवहन

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी

 |  श्री  go  राघवन :

 श्री  प्र०  चे *
 469.  4

 |
 a  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  झ्रोकारलाल  बैरवा  :

 (ati  पोट्रकाट्ट  :

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  नदी  परिवहन के  प्रयोग  में  कमी गईं

 है  ;  कौर

 यदि  तो  अ्न्तदेशीय  जल  परिवहन को  बढ़ाने  के  लिये  तथा  पूवे  स्थिति में  लाने

 के  लिये क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  :  जी  हां  ।

 केवल  ग्रन्तदेशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिये  परिवहन  मंत्रालय  में  एक  तकनीकी

 संस्था  स्थापित  की  जा  रही  है  ।  देश  के  श्रन्तदेंशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिये  इस  मंत्रालय

 की  तीसरी  योजना  में
 7.  र्फ  करोड़  रुपये की  अ्रनुसानित  लागत  की  योजनायें शामिल  की

 गयीਂ

 हैं यह  संस्था जो  स्थापित  की  जा  रही  है  प्रदेश  सरकारों  को  चालू  आयोजना  की  योजनायें को

 शीघ्र  कार्यान्वित  करने  ate  चौथी  आयोजना  की  योजनाओं  को  बनाने  तथा  उन्हें  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  आवश्यक  निर्देशन  देगी  ।

 कलकत्ता  पत्तन
 समुद्री

 सेवा

 ( si  इन्द्रजीत  गुप्त

 |  श्री  यदा पाल सिंह  :
 *470.  श्री  कृष्णपाल  fag  :

 श्री  eee :

 श्री  श्र०  व०  राघवन :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न
 पत्तन  समुद्री  सेवाओं  को  कलकत्ता  पत्तन  आयुक्त  के  अधीन  विलीन

 करने  की  योजना  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  म्रसिस्टेंट  हायर  मास्टरों  ने  अ्रभ्यावेदन  दिया  है  कि  प्रस्तावित

 पुनर्गठन  का  उन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़गा  ;  कौर

 यदि
 तो  मामले

 में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 परिवहन  मंत्री  राज  :  10  1964  से  कलकत्ता  पत्तन  के  सहायक

 हार्बर  मास्टरों
 कौर  हुगली  पाइलटों  के  मौजूदा  दो  पाइलटेज  केडरों  के  स्थान में  पाइलट

 सेवाਂ  नाम  की  एक  नयी  सेवा  बनाई गयी  है  ।

 कौर  पहले  सहायक  होबर  मास्टरों  ने  इस  नयी  योजना  के  विरुद्ध  प्रतिवेदन

 दिये थे  ।  परन्तु  पत्तन  अधिकारियों  द्वारा
 दी

 गयी  रियायतों
 से  वे  wa  सन्तुष्ट  हैं  कौर  उन्होंने

 योजना  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 Movement  of  Foodgrains

 J  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :
 *47I.  Shri  N.  Kureel  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  Government  have  decided  to  constitute  a  high  level  Centrak
 Coordination  Committee  for  regulating  the  movement  of  foodgrains  in  the

 country;

 (b)  If  so,  the  departments  that  will  be  represented  on  the  Committee;  and:

 (c)  when  this  Committee  will  be  constituted  ?

 The  Minister  of  Food  and  Agriculture  (Shri  C.  Subramaniam):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c),  Do  not  arise.

 चीनी  का  उत्पादन

 नू  172.  [ett  प्र०  भर  :

 श्री  | ह ५  To  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (xa
 \  >  )  विभिन्न  कठिनाइयों  मुख्यतः  धन  के  कारण  चीनी  उत्पादन  के  तीसरी  योजना

 के  लक्ष्यों  में  कमी  art  की  सम्भावना है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;  atc

 ये  सुनिश्चित  करने के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  ये  कमी  दूर  हो  जाए
 ?

 ba
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  :  से

 तीसरी  योजना  का  चीनी  के

 उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  में  सहकारी  समितियां

 aft  हरि  विष्णु कामत  :

 है
 473.  श्री  यदा पाल fag  :

 श्री  बूटा  सिंह  :

 क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्री  8.  1964  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 1727



 Written  Busver  September  29,  1964

 42  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सहकारी  समितियों  .
 के  गठन  saga  तथा  वित्तीय

 देशी
 की

 जांच
 के  लियें  स्थापित  जांच  समिति  के  निर्देश  पद  क्या  हैं  ;  ग्रोवर

 जांच  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  पद  क्या हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  उपमंत्री  ao  सु०

 स्ट्रास  दिल्ली  द्वारा  बबई  सहकारी  समिति  अधिनियम  1925,  जोकि  दिल्ली  में  भी

 लागू  किया  गया  है  तथा  जो  जांच  के  विषयों  के  बारे  में  बताता  के  सेक्शन  43  के  अ्रन्तर्गत  जांच

 की  जा  रही  है  ।  यहं  जांच  समिति  के  कार्य वहन  तथा  वित्तीय  दशा  के  बारे  में  की  जानी  है  ।

 जांच
 के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त  नहीं  की  गई  है  ।

 पटसन  विकास  सम्बन्धी  समिति

 *474.  _
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  agora  सिंह  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पटसन  के  विकास  के  लिये  एक  नई  समिति  स्थापित की  गई

 यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन  कौन  हैं
 इसके  कृत्य

 क्या
 हैं

 ;

 क्या  पटसन  उत्पादकों  का  उसमें  प्रतिनिधित्व  रखा  गया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  :.  जी  हां

 सभा  पटल
 पर  एक  विवरण

 रख
 दिया  गयां है

 ।
 में

 रखा  गया
 ।

 देखियें

 संख्या  एल  64]

 पटसन  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  समिति  में  पटसन  उत्पादकों  के  दो  प्रतिनिधि

 आमिल  किये  गए  हैं  ।

 कृषि  उत्पादन

 *
 475.  Ho  to  चक्रवर्ती  :  क्या

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचायती  राज  संस्थापकों  के  द्वारा  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सभी  प्रकार  के  प्रयत्न

 करने के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;  प्र

 बड़े  हुए  कृषि  उत्पादन  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिये  पंचायती  राज

 संस्थापकों  तथा  सहकारी  समितियों  को  किस  सीमा तक  निकट
 लाया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  aft

 ब०  go  मृति) : (क )  )
 पंचायती

 राजसंस्थांत्रों  को
 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  कार्यक्रमों  में  लगाने  के  लिए  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय



 7  1886  )  लिखित  उत्तर
 लााातयल्यएतल्ल्एयल्एएए आ टएएए-एअए लट  Rp

 खास  तौर  पर  सुझाए  गए  हैं

 प्रत्येक फसल  मौसम  कौर  रबी  )  में  काम  करने  की  विस्तृत  योजनाएं

 बनाने  के  लिए  कहा  गया  जिनमें  विभिन्न  परिचालित  विशेषकर  सहकारी

 संस्कारों  के  सहयोग  से  सप्लाई  ऋण  आयोजन  सम्बन्धी  ठीक  ठीक  समय

 काएं दी  प्रौर  सिचाई  सम्भाव्य ों  का  पुरा-पूरा  उपयोग  अधिक से  श्रमिक

 स्थानीय  खाद  साधनों  का  प्रयोग  पौध  रक्षण  उपायों  का  आयोजन  करने  शौर

 व  सुधरे  बीजों  के  प्रतिशत  विस्तृत  क्षेत्र  लाने  के  बारे  में  भी  उनमें  उल्लेख

 हो

 इन  प्रत्येक  संस्थापकों  में  कृषि  उत्पादन  की  एक  उप-समिति  होनी  चाए  जे  कि (2)

 सम्बन्धित  तकनीकी  अधिकारियों  की  सहायता  उचित  कार्यक्रम  बनाए

 झर  उनकी  कार्यान्विति में  हुई  प्रगति  की  समय-समय पर  समीक्षा  कर े।

 (3)  इन  संस्थाओं  के  पदाधिकारी  पुरी  तरह  से  इन  कार्यक्रमों  के  फॉलोअप  में  सम्मिलित

 होने  चाहिएं  पर  उन्हें  देखना  चाहिए  कि  परिचालित  तालिकाओं  के  झ्र नू सार  काम

 हो  रहा  है  प्रौर  वचनबद्ध  सप्लाई  तथा  सेवाएं  सुलभ  की  जा  रही  हैं  |

 (4)  प्रगतिशील  किसानों  की  सहायता  उनके  साथी  किसानों  का  ग्राम  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 में  मार्गदर्शन  कराने  कौर  सहायता  देने  के  लिए  लेनी  चाहिए  |

 बड़े  हुए  कृषि  उत्पादन की
 श्रावश्यकताओओं

 की  पूति के  लिए
 पंचायतीराज  ate  सहकारी

 संस्थाओं के के  बीच  कारगर  ताल-मेल  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  मुख्य  कदम  उठाए  गए

 हैं
 ——

 (1)  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  चाहिए  कि  वे  aor  क्षेत्र  में  सहकारी  संस्थानों
 के

 विकास

 को  बढ़ावा दें  ।

 (2)  गांव  पंचायत  की  कृषि  उत्पादन  जो  कि
 गांव

 की
 कृषि  उत्पादन  योजनाएं

 बनाती  में  गांव  सहकारी  समिति  का  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ताकि  उत्पादन

 योजनाएं  कौर  उनकी  ऋण  सम्बन्धी  श्रावश्यंकताएं  समुचित  रूप  से  वापस  में  जुड़ी

 (3)  उत्पादन  के  लिए  mame  उदाहरणार्थ  सहकारी  संस्थानों  द्वारा

 ब्लाक  पंचायत  समिति  की  सलाह  से  तथा  उसके  द्वारा  बताए  गए  लक्ष्यों के  आधार

 पर  मंगवाई  जाती हैं  ।

 श्री  बाईकाट  का  भाग  निकलना

 श्री  हरि  कामत

 j  श्री  यदा पाल  सिंह
 476

 श्री  बूटा  सिह

 श्री  शिव  चरण  माथुर
 :

 क्या  सैनिक  उड़प  we  श्री  i) 3N Teare  के
 भाग

 निकलने  के  बारे  में
 8  1964 के

 प्रश्न  संख्या  31  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  की

 उप पत्तियों  तथा  निर्णयों  समेत  इससे  सम्बन्धित.सभी  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रख  दिए  ।
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 झ्र सेनिक  उदयन  मंत्री  रिपोर्ट  के  साथ  साथ  एक  जिसमें  उस  fen

 पर  भारत  सरकार  का  निर्णय  दिया  गया  सभा  की  मेज  पर  इस  महीने की  28  तारीख को  रखा

 गया  था  t

 बन्दरगाहों  पर  झ्र नाज़  का  उतारा  जाना

 थी  Jo  चे

 थ्री  प्री  रं०  चक्रवर्ती
 *477.

 |

 श्रीमती  सा चित् नी  निगम  :

 l  श्री  दो  सच

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बन्दरगाहों  पर  अ्रनाज  को  शी  घ्नतापूवेक  उतारने  के  लिए  सरकार  को  परामर्श  देने  के

 लिये  दो  अमरीकी  विशेषज्ञों  ने  हाल  में  ही  नई  दिल्ली  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  उतराई  की  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  बारे  में  उन्होंने  क्या  सुझाव
 दिये

 थेः

 तथा  उन  सुझावों  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्यान्नों  का  आयात  बढ़ाने  पर  भी  उनके  मूल्य  इस  महीने  विशेषतया

 दिल्ली  में  बढ़ते  जा  रहे  हैं  तथा  यदि  किस  सीमा तक  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चि०  :  हीं  ।

 इस  समय  चार  अमरीकी  विशेषज्ञों
 का

 दल  विभिन्न
 बन्द  रगाहों

 की  परिस्थितियों  का  अध्ययन |

 करने  में  लगा  हुमा  है  प्रो  यह  दल  शरापना  दौरा  पूरा  करने  के  बाद  शीरानी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेगा  ।  id

 हां  ।  अनाजों  के  थोक  भावों  का  अखिल  भारतीय  सूचकांक  जो  कि  1964

 के  पहले  सप्ताह में
 146.9

 था  व  1964  के  दूसरे  सप्ताह  में  बढ़कर  149 तक  पहुंच

 गया  ।  दिल्ल  में
 भी

 भाव  बढ़  गये  हैं  ।  हाल  ही  कुछ  क्षेत्रों  में  भाव  गिरने  भी  शुरू  हो  गये  हैं  ।

 उड़ीसा  में  औद्योगिक  बस्तियां

 1405.  श्री  रामचन्द्र  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  पंचायत  पुरस्कार  प्रतियोगिता  योजना के  अन्तर्गत  31  1964  को

 कितनी  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  की  गई  हैं  ;

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  उपर्युक्त  योजना  के  लिये  कोई  राशि  दी  शौर

 यदि  ef,  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  Yo  :  उड़ीसा

 में
 ग्रामीण

 श्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करना  पंचायत  पुरस्कार  प्रतियोगिता  योजना  का  भाग  नहीं
 है  |  तथापि  31  1964

 तक  पुरस्कार  विजेता  पंचायतों  में  33  श्रौद्योगिक  बस्तियां  बनाई
 गई

 हैं
 ।  इन

 औद्योगिक  बस्तियों  में  योजना  के  भ्रन्तर्गत  पंचायती  उद्योग  स्थापित  किये  जायेंग े।

 att  (7).  पंचायत  पुरस्कार  प्रतियोगिता  योजना  को  कोई  केन्द्रीय
 सहायता  नहीं  दी  गई

 किन्तु  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियों  के  निर्माण  के  शत
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 शत  पर  ऋण  के  रूप  में  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  काय  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  गत  तीन

 वर्षों  में  ऋण  के  रूप  में  निम्नलिखित  सहायता  दी  गई  है
 :---

 1961-62  16.  24  लाख  रपये

 1962-63  3.69  लाख  रुपये

 96  3-64  14.18  लाख  सोये

 उड़ीसा  में  उपभोक्ता  age

 1406.  श्री  रामचन्द्र  मलिक  :
 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सबका गर  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1964-65  में  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  उपभोक्ता  सहकारी  स्टोर  खोलने
 के

 लिये  कौन  कौन  शहर  चुने  गये  हैं  ;

 क्या  वर्ष  1963-64  में  केन्द्रीय  योजना  के  प्रस्तुत  जिन  शहरों  में  स्टोर  खोले  गये  थे

 उनमें  कार्य  चाल  हो  गया  है  ;

 प्रत्येक  स्टोर  से  कितने  लोगों  को  लाभ  है

 इस  समय  उड़ीसा  में  चल  रहे  इस  प्रकार  के  स्टोरों  की  संख्या  कया  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  पु०
 वर्ष

 1964-65  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना के  अन्तर्गत  उपभोक्ता  सहकारी  थोक  स्टोर  खोलने  के

 लिये  निम्नलिखित शहर  चुने  गये  हैं
 :--

 मछलीपटनम

 डिब्रूगढ़

 सिलचर

 दीनापुर

 बरौनी

 श्रीनगर  तथा

 पश्चिम  बंगाल  में  एक  स्टोर  को  छोड़  कर  सभी  स्टोरों  में  काम  चाल  हो  गया  है  ।

 चूंकि  उपभोगता  सहकारी  स्टोर  सदस्यों  तथा  गैर-सदस्यों  दोनों  की  भ्रावश्यकता पूरी

 करते हैं  प्रत्येक  स्टोर  से  लाभ  होने  वाले  व्यक्तियों  की  वास्तविक  संख्या  के  बारे में  जानकारी

 उपलब्ध नहीं  है  ।

 (  )  इस  समय  उड़ीसा  में  भव्य  Vets  MU  चय  av  सा  गनर  गनर
 4  थोक  स्टोर  तथा  40  प्रारम्भिक  haw LATC-MTGTA NOUNS  ५  ह ैats  कार्य रही

 द्
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 फल  उत्पाद  1955

 1407.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 '  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  भारतीय  फल  तथा  परिष्करण  उद्योगों  पर

 नियन्त्रण  रखने  के  लिये  भझ्रत्यावश्यक पण्य  1955  के  अन्तर्गत जारी  किये  गये  फल  उत्पाद

 1955  के  उपबन्धों  का  देश  के  हरनेक  अ्रकंगठित  खाद्य  उत्पाद  निर्माण  समवायों  द्वारा  विशेषकर

 पुरी  तरह  सो  सफाई  रखने  के  मामले  उल्लंघन  किया  गया  है  ;  ्र

 यदि  तोਂ  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 कि

 oe  aa  आदेश  का  पूर्ण  रूप

 से  पालन  क्या  उपाय  करना  चाहती  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  जी  हां  ॥

 )  अ्रनघधिकृत रूप  से  फल  उत्पादों  के  निर्माण  को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित उपाय  किये

 गये  हैं

 अनधिकृत  फल  तथा  वनस्पति  उत्पादों  के  उत्पादन  का  पता  लगाने  के  लिये  नगरों

 तथा  शहरों  में  बाजारों  की  निरीक्षण  व्यवस्था  को  विस्तृत  किया  गया  है  ।

 ऐसे  निर्माताओं  कौ  एफ०
 पी०  ०  के  क् प्रच्तगत  लाइसेन्स  लेने  के  लिये  कहा  गया

 है  ।  उन्हें उन्हें फल  उत्पाद  wea  के  अन्तर्गत  निर्धारित  आवश्यक सफाई  सम्बन्धी

 नियमों  के  भ्रनसार  फल  परिरक्षण  कारखाने  स्थापित  करने  तथा  आदेश  के  अन्तर्गत

 निर्धारित  विशिष्ठ  विवरण  के  अ्रनसार  उत्पादों  का  निर्माण  करने  के  लिये  तकनीकी

 सहायता दी  जाती  है  ।

 गन्दे  स्थानों में  बनाये  तथा  फल  उत्पाद  में  निर्धारित  स्तर  के  अनुरूप

 निर्मित  न  किये  गये  उत्पादों  कों  फल  उत्पादन  संगठन  के  निरीक्षकों  द्वारा  जब्त

 करके  नष्ट  किया  जाता  है  ।

 फल  उत्पाद  1955  के  उपबन्धों  का  बार  बार  उल्लंघन  करने  वाले

 अ्रनधिक्ृत  निर्माताओं  को  दण्ड  दिया  जाता  है
 |

 चीनी  ig  के  मूल्यों  में  एकरूपता

 1408.
 श्री  wert  सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मस्ती  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  एक  राज्य  में  तो  1  रुपये  50  पैसे  प्रति  किलो  तथा  उसके

 समीपवर्ती दूसरे  राज्य  में  3  रुपये  प्रति  किलो  के  भाव  बेचो  जा  रही  है  ।  इसी  प्रकार  गेहूं  विभिन्न  राज्यों
 में  18  30  रुपये  तथा  45  रुपये  प्रति  मन  के  भाव  बेचा  जा  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  सभी  राज्यों
 में

 मूल्यों  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  से  1964

 में  देश  के  विभिन्न  राज्यों  के  महत्वपूर्ण  बाजारों  में  चीनी  के  मूल्य  प्रति  किलो  1  रुपये  22  पैसे ग्र ौर 1
 41

 पैसे  के  बीच  में  थे
 ।

 यह  sere  अनावश्यक  रूप  से  अधिक  नहीं  है
 ।

 जहां  तक  विभिन्न  राज्यों  में  गेह
 के  मूल्यों का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य का  ध्यान  पथक् ब. ष्  रूप  से  परिचालित  स्थति की
 समीक्षाਂ  की  ae  दिलाया जाता  है  |
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 राम  रख  यादव
 :

 1409.4  श्री  मुरली  मनोहर  :

 श्री  जसवन्त  :

 क्या  सैनिक  उदयन  प्रत्  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्रियों  की  सुविधा  के  हेतु  अधिक  स्थान  की  व्यवस्था  करने  के  लिये

 गई साम्ताऋुज  हवाई  ASS  का  विस्तार  सम्बन्धी  एक  ठोस  योजना  तैयार  की  व्र  @  oe

 यदि  तो  विस्तार  सम्बन्धी  योजना  का  विवरण  क्या  है  ;  ate

 (77)  इस  योजना  पर  अनुमानित  कितना  व्यय  होगा
 ?

 सैनिक  उदयन  मंत्री  :  से  यात्रियों  की  सुविचारों के  लिये
 ata

 रिक्त  स्थान  की  व्यवस्था  करने  के  हेतु  पान्ता क्र  हवाई  ्य  पर  टर्मिनल  बिल्डिंग  के  भ्न्तर्राष्ट्रीय

 कक्ष  का  विस्तार  तथा  उसमें  फेर  बदल  की  जा  रही  है  ।  इसकी  लागत  12.  55  लाख  रुपये  होगी  तथा

 इस  कार्य  में  अरन्य  वस्तुप्नों  के  साथ  साथ  निम्नलिखित  व्यवस्था  भी  की  जायेगी
 —

 (1)  झा गमन कक्ष  का

 (2)  सीमा  शुल्क  कक्ष

 (3)  सामान  सम्बन्धी  दावा  करने  के  स्थान  का

 (4)  दर्शक  तथा  यात्री  कक्ष  का

 (5)  पारगमन क्षेत्र  का

 (6)  अतिरिक्त

 (7)  पारगमन  भोजन  कक्ष  के  लिये  पेस्ट्री  ;

 (8)  समाचार  पत्न  कक्ष  का  निर्माण  ;

 (9)  स्वतन्त्र  रूप  से  पहली  मंजिल  पर  स्थित  पारगमन  कक्ष  में  जाने  के  लिये  एक  बड़ी

 सीढ़ी का  निर्माण  ;

 (10)  वातानुकूलित  करना  ।

 आस्ट्रेलिया से

 |  श्री  राम  रख  यादव

 श्री  जसवन्त
 14  0.4

 श्री  न  च

 Le  प्र०  रह

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आस्ट्रेलिया से  75  हजार  टन  गेहूं  खरीदने  सम्बन्धी  करार  कर  लिया
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 यदि  at,  तो  करार  की  शर्तें  क्या  हैं  ;  शौर

 भारत  को  गेहूं  कब  तक  उपलब्ध  किया  जायेगा
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  दा  रा०  :  हां

 गेहूं  प्रा स्थगित  भुगतान  के  आधार  पर  खरीदा  गया  है  ।  जहाजों  में  गेहूं  लदवाने का  काम

 सितम्बर  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  गेहूं  के  मूल्य  के  बारे  में  बताना  वांछनीय  el
 है

 ।

 हाल  ही  में  लन्दन  को  जाने  वाले  तीन  गेहूं  के  जहाजों  के  भारत  जाने  से  36,000

 टन  गेहूं  भारत
 भरा  चूका  है  ।  शेष  श्रक्टूबर/नवम्बर,  1964  तक  भारत  पहुंच  जाने  की  है  |

 Sugar  Mills

 Shri  Bagri  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  the  number  of  sugar  millsin  various  States  of  the

 country  and  the  production  capacity  of  each  factory  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture
 (Shri  D.  R.  Chavan):  A_  statement  giving  the  required  information  is

 attached.  [Placed  in  Library.  See

 सामाजिक  सुरक्षा  योजनायें

 1412.  श्री  रामचन्द्र  मलिक
 :  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वर्ष  1963-64  में  बिहार  राज्य  सरकार
 को  राज्य  में

 सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 गई  थी  ;  WK

 इस  कार्य  के  लिए  वर्ष  1964-65  में  कितनी  राशि  दी  गई  है  अथवा  देने  का  प्रस्ताव

 है ?

 विधि  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  जगन्नाथ  जहां  ।

 वर्ष  1964-65  के  लिये  geal  तक  राज्य  सरकार को  कोई  राशि  नहीं दी  गई  है  ।  राज्य

 सरकार  से  इस  के  लिये  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  राशि  दी  जायेगी  ।

 मतों  की  पुनः  गणना  सम्बन्धी  श्रावेदन  पत्रों  की  सुनवाई

 1413.  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ऐसे  कुल  कितने  मामले हैं  जिनमें  मतों  की  पुनः  गणना  सम्बन्धी  आवे  दनपत्नोंकी  सुनवाई

 के  समय  निर्वाचन  marr  स्वयं  उपस्थित  थे  ;

 वह  किन  तिथियों  को  उपस्थित  थे  तथा  जिन  के  झ्रावेदनपत्नों  की  सुनवाई  के  दिन

 उपस्थित हुए
 थे

 उन  उम्मीदवारों  तथा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  ;  शौर

 (77)  क्या  ऐसा  निर्वाचन  नियमों  के  अनुसार  किया  गया  है  ?

 विधि  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 जगन्नाथ  और  मुख्य  निर्वाचन  wae

 मतों  की  पुनः
 गणना  सम्बन्धी  झ्रावेदनपत्नोंकी  सुनवाई  के  किसी  अवसर पर  उपस्थित  नवदीं  थे  ।  तथापि
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 ना

 1962  के
 श्राम  चुनाव  में

 गोंडा  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  से  एक  उम्मीदवार  श्री  ना०  दांडेकर से  यह
 ्रावेदनपत्न  प्राप्त  होने  पर  कि  चुनाव  भ्रमणकारी  द्वारा  दिये  गये  पुनः  मतगणना  के  आदेश  को  हदूद
 कर  दिया  जाये  तथा  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  के  इसी  प्रकार  के  भ्रावेदनपत्र  पर  कि  बलरामपुर  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  में
 मत

 गणना  के  बारे  में
 उसी

 चुनाव  अधिकारी  द्वारा  दिये  गये  आदेश को  रह  कर

 दिया  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  5  1962  को  गोंडा  गये  कौर  इस  बारे  में  सम्बन्धित

 पक्षों  की  सुनवाई  की  |

 यह  संविधान  के  अ्रन्तगंत  अयोग  को  प्राप्त  समस्त  चुनावों  की  निदेशन

 तथा  नियंत्रण  की  शक्तियों  के  अ्रनुरूप  है  ।

 किठौड़  में  दुग्ध  श्रीजीत  संयंत्रਂ

 1414.  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किठौड़  में  दुग्ध  झभिशीत  संयंत्र  चालू होने
 की  स्थिति

 में  है  ;

 यदि  at,  तो  संयंत्र  की  क्षमता  कितनी  है  ;  ्र

 संयंत्र  स्थापित  करने  में  कितना  अनुमानित  व्यय  gat  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  at):  यह  4-9-1964  को

 चालू  किया  गया  था

 इस  की  क्षमता  2,000  लिटर  प्रतिघंटा  है  ।

 लगभग  2.78  लाख  रुपये  |

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31

 1415.  श्री  घ०  का०  भट्टाचार्य  :
 क्या

 परिवहन
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  को  किशनगंज  के  पास  पश्चिम  बंगाल  से  मिलाने  के

 जैसी  कि  बिहार  शौर  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्रों  का  हस्तांतरण )  1956  पर  विचार

 के  समय  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  सिफारिश  की  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  अर

 क्या
 इस

 प्रयोजन  के  लिये  भूमि  जीत
 कर

 ली  गई  है  अथवा
 इस

 सम्बन्ध  में
 ० अजन

 कार्यवाही प्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुही उद्दीन ):  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  बिहार  ate  पश्चिम  बंगाल  के  बीच  प्रस्तावित  सीमा  किशनगंज  नगर  की  नगरपालिका

 सीमा  की  पूर्वी  हद  के  अनुसार  होनी  चाहिये  कौर  किशनगंज  से  हो  कर  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजपथ

 को  इस  प्रकार  मोड़ना  चाहिये  कि  इस  राजपथ  का  पूर्वी  भाग  नगरपालिका  सीमा  के  साथ  साथ  चले

 परन्तु  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  सिफारिश  का  sare  बिहार  ak  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्रों

 का  हस्तांतरण  विधेयक  अथवा  अधिनियम में  नहीं
 रखा  परन्तु  किशनगंज  की  सीमा  पर

 उपमा के  निर्माण  की  ग्रा वश्य कता  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।.

 1Milk  chilfing  Plant.
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 उपमार्ग  के  लिये  भूमि  जीत  करने  की  कार्यवाही  उस  हालत
 मे ंप्रारम्भ  की  जायेगी

 जबकि  उपजाने  की  आ्रावश्यकता  स्वीकार  करली  जाये  ।

 पोरबन्दर के  प्रकाश  स्तम्भ  में

 श्री  राम  रख  यादव
 :

 1416:
 pat “Lait  मुरली  मनोहर :

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  6  1964  को  पोरबन्दर के  प्रकाश  स्तम्भ  में  भाग  लग

 गई  थी

 (  यदि at,  तो  घटना  का  ब्योरा  क्या  है  कौर  प्राग  लगने  के  कारण क्या  हैं  ;  शौर

 यदि  इस  ae  लगने  से  कोई  हानि  हुई  है  तो  वह  कितनी है  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  हा  1

 art  शार्ट  सकिट  हो  जाने  के  कारण  लगी  थी  ate  एक  ट्रांसफारमर को  हानि  पहुंची

 है  ।

 लगभग  220  रुपये  ।

 कलकत्ता-बम्बई  राष्ट्रीय  पर  पुल

 1417.  श्री  fao  Yo  देव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता-बम्बई  राष्ट्रीय  राजपथ  के  जशपुर-गोयला  भाग  पर

 संख  भ्र ौर  बाला  नदियों  पर  कोई  सड़क  का  पुल  न  होने  के  कारण  यातायात  में  बहुत  देर  लगती है

 क्या  इन  दो  नदियों  पर  सड़क  के  पुलों  के  निर्माण  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचारा

 धीन है

 यदि  तो
 क्या  इस  परियोजना  को  चालू  योजना  में  प्रारम्भ  किया  जायेगा  अथवा

 अ्रगली  योजना  मेंਂ  ?

 परिवहन  मंत्री
 राज  (7)  जशपुर  नगर-गुमला  सड़क  किसी  राष्ट्रीय

 राजपथ  का  भाग  नहीं है  ।  यह  राज्य की  सड़क  है  कौर  इसलिये  इसमें  सुधार  करने  की  जिम्मेवारी

 सम्बन्धित राज्य  सरकार  की  है  ।

 अन्तर-राज्य  प्रिया  झाधिक  महत्व  वाली  राज्य  की  सड़कों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय

 सहायता  कार्यक्रम  के  जो  1954  में  स्वीकार  किया  गया  भारत  सरकार  मध्य

 प्रदेश  सरकार
 को

 जशपुर  ATCT  AA  सड़क  के  सुधार  के  जिसमें  aa  atk  बाला  नदियों  पर

 पुलों  का  निर्माण
 भी

 शामिल
 13.  34

 लाख
 रुपये  जो  अनुमानित लागत  (20  लाख

 का  दो  तिहाई  सहायता-झनकार  दिया  था  ।

 सड़क  के  सुधार  सम्बन्धी  काय  की  मंजूरी  1955  में  दी  गई  थी  ।  इस  कार्य  की

 अन्विति  के  समय  राज्य  सरकार  को  पता  चला  कि  बिस्वास  सरकार  के  पास  संख  जल
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 योजना  के  निर्माण का  एक  ऐसा  प्रस्ताव है  जिसके  अनुसार  जशपुर  नगर-गुमला  सड़क  का  काफी

 भाग  इब  जायेगा  |  बिहार  कौर  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  ने  संघ  नदी  पर  पुल  बनाने के  लिये

 एक  नया  स्थान  चुन  लिया  है  ।  नये  स्थान  पर  संख  नदी  पर  पुल  बनाने  की  कौर  मिलाने  वाली

 की  भ्र नुमा नित  लागत  श्री  वर्तमान  मार्ग  के  साथ  साथ  की  सड़क  को  सुधारने  की  मूल  अनुमानित

 लागत  से  दुगनी  हो  गई  है  ौर  परियोजना  के  लिये  प्रारम्भ  में  दिये  गये  सहायता  अनुदान  के

 के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकारों  से  लिखा  पढ़ी  की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  पर्यटन  विकास  निगम

 श्री  प्र०  [- ५  राघवन : 1418:

 श्री  गो ट्रे काड  :

 कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  में  एक  पर्यटन  विकास  निगम  स्थापित  करने  के  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 स्कोर

 निगम  स्थापित  करने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  शौर  (a)  मामला  प्रारम्भिक
 रूप  सेਂ  केरल

 सरकार  से  सम्बन्ध  रखता  है  कौर  उससे  आवश्यक  विवरण  भेजने  के  लिये  कह  दिया  गया  है  ।

 कारी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 न्यूरल  की  सड़कें

 1419.  frit
 ae  राघवन  :

 att  पो ट्ट काटू  :

 कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  सड़कों  का  पुनः
 वर्गीकरण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यह  सच  है  कि  समुचित  मरम्मत  के  के  कारण  बहुत  सी  सड़कें  यातायात

 के  लिये  खतरनाक  अर

 यदि  तो  क्या  सरकार  सड़कों
 की  मरम्मत  के  लिये  धन  के

 नियतन  में  वृद्धि  करना

 चाहती है  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  से  (7)  अपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजपथ

 1420.  _  श्री  ब्र  राघवन :

 at  पोट्टकाट्ट
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजपथ पर  पुल  से  एरणाकुलम  तक  की  सड़क  की

 हालत  से  ward है
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 यदि
 तो

 क्या  ज़रूर  पुल  से  एरणाकुलम  के
 उस

 स्थान  तक  जहां  पर
 कि

 एक
 नया

 पुल  बनाने  का  प्रस्ताव है  तट  के
 साथ  साथ  भूमि  प्राप्त

 प्र
 एक नई  सड़क  बनाने  कोई

 प्रस्ताव है  ;  और

 कोचीन  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  अन्य  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है
 ?

 परिवहन  मंत्री  राज  हां  ।

 कोचीन  के  पास  मेटनचेरी  नगर  के  रास्ते  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्र  के  लिये  एक  उपमार्ग

 के  रूप  में  पुल  से  एर्नाकुलम  की  कौर  एक  नई  सड़क  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  नई  सड़क

 वेलिणडन  द्वीप  ae  कोचीन  के  बीच  के  पुल  से  मिलेगी  यह  सड़क  वैलिगंडन  द्वीप पर  ad-

 मान  दो  पुलों  के  स्थान  पर  प्रस्तावित  पुलों  को  भी  मिलायेगी ।  ः  निर्धारण  संबंधी  व्योरे

 विचाराधीन  हैं  ।

 चतम  पंचवर्षीय  योजना  में  एरणाकुलम  कस्बे  के  चारों  कौर  उपमार्ग के  निर्माण

 और  राष्टीय  राजपथ  संख्या  47 के  रास्ते को  चौड़ा कर  दुहरा  करने  का  प्रस्ताव

 विचाराधीन

 केरल  में  सड़कों  की  लम्बाई

 श्री प्र ०  Fo  राघवन
 1421.

 पोट्टेका ट्  :

 व्या  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मालावार  ट्रावनकोर-कोचीन  में  सड़क  लम्बी के

 मामले  में  काफी  स्थानीय wana  है  ;  शौर

 यदि  तो  केरल  राज्य  के  विभिन्न  जिलों  कौर  प्रदेशों  में  सड़कों  की  कुल  लम्बाई

 के  असमान  वितरण  को  सं  ललित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  :  अपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  की  जा  रही  है  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ata  में  टंक  नौकाएं

 _  श्री  पोट्टेकाट्ट
 1422

 att  to  व०  राघवन

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 दि

 क्या  केरल  राज्य  के  श्रन्तदेंशीय  जलमार्गों  के  रास्ते  पेट्रोलियम  के  उत्पादों को

 जाने  के  लिये  लकड़ी  के  पेट  की  टेंक  aterm  के  लाइसेंस  देने  के  लिये  लाइसेंस  नियमों  में

 संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  केरल  में  लागू  नियमों  के  अंतगर्त
 इन इन  नौकाओं में  बिना  खतरे  वाले  पेटों

 लियम  के  उत्पादों  को  लें  जाना  मना  q 3
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 )  पेट्रोलियम  के  उत्पादों  को  ले  जाने  के  लिये  केरल  के  भ्रन्तदंशीय  जलमार्गों को

 उपयोग  में  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  मही उद्दीन )  (7)  जानकारी  प्राप्त की

 जा  रही  हूं  शौर  उपलब्ध  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 कृषि  ऋण

 1423.  श्री  मानवेन्द्र दाह  :  क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्री यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  के  मारफत  कृषि  ऋण  देने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  योजना  के  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाने  की  आशा  हू  ;  कौर

 ar  यह  सच  है  कि  मंसूर  सरकार  ने  यह  योजना  पहले  से  ही  चालू रखी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०  स०

 कभी  तक  ऐसी  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  हू

 are  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ;  तथापि  मैसूर  में  एक  भ्रनुसूचित बंक  ने

 दक्षिण  कन्नड़  जिले  में  किसानों की  सहायता  के  लिये  अपनी  मर्जी से  कृषि  विकास  विभाग

 स्थापित  किया

 कीटनाशक  दवाइयों  को  बखेरने  के  लिये  संगठन

 राम  रख  यादव

 1424.
 श्री  मुरली  मनोहर

 :

 श्री  बजाज  fag  कोय : |

 श्री  पु०  ado  देव  भेज  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  देश  में  खड़ी  फसलों  पर  कीटनाशक  दवाइयां  छिड़कने

 के  लिये  एक  संगठन  बना  रही

 यदि  a,  तो  कार्यक्रम  के  ब्यौरे  कया  हैं  ;  कौर

 कौन  कौन  से  राज्य  तथा  राज्य  क्षेत्र  इस  योजना  का  लाभ  उठा  सकते
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से  कीटनाशक

 दवाइयां  भूमि  पर
 से

 छिड़की  जा  सकती  हैं  कौर  हवा  से  भी  ।  भारत  सरकार
 देश  में

 फसल  के  कीड़ों  ate  रोगों  को  समाप्त  करने  के  लिये  विमानों  के  जरिये  दवाइयां  बखेरने  की

 सुविधाओं  में  विस्तार  करने  पर  विचार  कर  रही  हूँ  ।  इसਂ  मामले  पर  सरकार को  मंत्रणा

 देने  के  लिये  एक  झ्र मरी की  विशेषज्ञ  की  सेवाएं  प्राप्त  की  गई  उसकी  सिफारिशों  को

 ध्यान  में  रख  कर  ब्योरे  तैयार  किये  जायेंगे  ।
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 सहकारी  समितियों  हारा  ऋण

 1425.  श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  क्या  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  के  अनुसार  सहकारी  समितियों

 द्वारा  समस्त  भारत  कौर  बिहार  में  कितने  कितने  प्रतिशत  ऋण  दिया  जाता  शहरों  इनमें

 अरब  तक  कितने  कितने  प्रतिशत  वृद्धि हुई

 प्राथमिक सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०  सु०

 कृषि  ऋण  समितियों  are  ग्रामीण  परिवारों  को  उनकी  कुल  उधार  का  निम्नलिखित
 प्रतिशत

 भाग  दिया  गया :
 oo

 बिहार
 ———$—

 ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  (  1951-

 3  प्रतिशत  1.  1  प्रतिशत 52) के  भ्रनुसार

 ग्रामीण  ऋण  तथा  विनियोजन  सर्वेक्षण

 ना
 (1961-62)  17  प्रतिशत  3,  0

 प्रतिशत

 सहकारी  विभाग  के  कम  चारी

 1426.  श्रीमती  राम  दुलारो  सिन्हा  क्या  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  द्वितीय  योजनाओं  में  नियत  राशियों  कौर  वार्षिक  राय

 व्यस्कों  में  से  सहकारी  विभाग  के  कर्मचारियों  पर  राज्यवार  कया  किया  गया
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  Yo  :.  जानकारी

 एकत्न  की  जा  रही  हू  शौर  उपलब्ध  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 डमडम  हवाई  की  इमारत

 [  डा०  रोनेन  सेन

 1427.9
 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :

 थ्री  विश्वास  प्रसाद  :

 कया  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 :

 क्या  डमडम  हवाई  प्रडुड च्भ  की  इमारत  को  करने  तथा  उसमें  सुधार  करने  के

 लिये  कोई  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  कार्य  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ;  कौर

 इस  पर  कुल  कितनी  पूंजी  व्यय  होगी  ?

 सैनिक  मंत्री  :  से  (77)  डमडम  हवाई  aes  की  वर्तमान

 इमारत  को  बड़ा  करने  अथवा  उसमें  सुधार  करने  का  कोई  विचार  नहीं  ह  ।  नई  इमारतें
 1.  4

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  बनाई  जा  रही  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात

 के  लिये  दूसरी  हवाई  यातायात  नियंत्रण  सुविधाओं  के
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 प्रशिक्षण  देने  वाले  विमान  का  जल  लाना

 (sit  ठ  wo  गोपालन  :
 |

 श्री  नम्बियार :

 1428.  २  श्री  इम्बीचिबावा  :

 |
 श्री  fasaara  पाण्डेय  :

 fro  रह  भास्कर  :

 क्या  सैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 देने  वाला  विमान  जला  दिया  गया

 क्या  1964  के  पहले  सप्ताह  में  पटियाला  में  एक
 दो

 सीटों  वाला  प्रशिक्षण

 यदि  तो  क्या  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 जांच  के  ब्यौरे  क्या

 wafers  उड्डयन  मंत्री  :  (@)  हां

 जांच  अधिकारी  का  प्रतिवेदन  विचराधीन
 है

 ।

 कन्धों  की  संस्था

 रामेश्वर  टांटिया

 |  श्री  चवन

 1429.  श्री  बिशन चन्द्र  सेठ  :

 [sft  भी०  प्र०  यादव :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  प्रश्नों  की  पंचकूला नई  दिल्ली
 के  मामलों  की  जांच

 करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ;  और

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 '
 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  :  att

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें इस  प्रकार  हैं
 :

 (1)  यह  संस्था  दिल्ली  केन्द्रीय  सरकार को  amt  हाथ  में
 ले  लेनीਂ

 चाहिये  ait  इसे  साफ  श्र  खुले  स्थान  पर  ले  जाया  जाना  चाहिये  ।

 (2)  ऊपर  दिये  गये  सुझाव  के  क्रियान्वित  किये  जाने  तक
 ।

 प्रबन्धक  समिति  को  वहां  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  सुरक्षा

 हेतू  इमारत  की  मरम्मत  करानी  स्नान घरों पर  शौचालयों  पर

 छत  या  टीन  डलवानी  जलनिकासी-प्रणाली  की  पूरी  मरम्मत
 की

 नानी  ag

 a  इसे  नगरपालिका  की  मलमूत्न  प्रणाली
 से  मिसा  देना

 ?
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 उपयुक्त  तथा  अनुभवी  शिक्षकों  को  रख  कर  शिक्षा

 का  स्तर  सुधारना  शिक्षकों  के  वेतनक्रमों को  पुनरीक्षित  किया

 जाना  चाहिये  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना

 नवीनतम  पुस्तकें  श्र  उपकरणों  को  प्रयोग  में  लाया  जाना

 निश्चित  पाठ्यचर्या  अपनाई  जानी  चाहिये  ;

 हलके  इंजीनियरिंग  व्यापार  आरम्भ  किये  जाने  चाहियें  ;

 बच्चों
 को

 चंदा  इकट्ठा  करने  के  लिये  भेजना  तुरन्त  बन्द  किया

 जाना  चाहिये  ;

 हिसाब  किताब  रखने  के  लिये  एक  पूर्णकालिक  लेखापाल  कौर  संस्था  के

 कार्यों  के  निष्पादन  के  लिये  एक  पूर्णकालिक  निष्पादक  नियुक्त  किये

 जाने  चाहियें  ।

 छात्रावास  सुविधाओं  में  सुधार  fear  जाना  चाहिये  कौर  वहां  पर  रहने

 वालों  के  लिये  पौष्टिक  उपयुक्त  बिस्तरों  कौर
 वस्त्रों  का  उपबन्ध

 किया  जाना  चाहिये ।

 (1)  के  सामने  दी  गई  सिफारिशें दिल्ली  प्रशासन  की  जानकारी  में  ला  दी  गई

 हैं  वह  उन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  ऊपर  (2)  के  सामने  दी  गई  सिफारिशों  के  बारे

 में  संस्था  की  प्रबन्धक  समिति  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  पौर  उसे  यह  भी  भ्राश्वासन  दिया

 गया  &  कि  सुधार  के  लिये  सरकारी  सहायता  दी  जायेगी  ।  उनके  सुझावों
 की

 ma
 प्रतीक्षा  है

 t

 4
 दिल्ली-हरिद्वार  बस  मागं

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :

 श्री  कोयला  बंक या  :

 श्री  नम्बियार  :

 श्री  इम्बीचिबावा  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  वर्तमान  नियमों

 के  विरुद्ध  दल्ली-हरिद्वार  के  राष्ट्रीयकृत  मार्ग  पर  बसें  चलाने  के  लिये  दिल्ली  प्रदेश  के

 बस
 मालिकों  को  परमिट  देने  के  बारे  में  विरोध  भेजा  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 परिवहन  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 («)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्ली

 1431.  श्री  विश्वास  प्रसाद :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  के  परिसर  के  अन्दर  की  सड़  हें
 शौर

 गलियां  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्षेत्राधिकार  में  जाती  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  गलियां  गत  कई  वर्षों  से  बिना  मरम्मत  के  पड़ी हैं  ;  अर

 >) इसके  क्या  कारण  हैं
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :
 जी  1962"

 से  ।  इससे  पुर्व  ये  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  थे  ।

 इस  समय  वनस्पति  विभाग से  डेरी  फार्म  तक  की  सड़क  बिना  मरम्मत  के  पड़ी है

 श  गलियों की  मरम्मत  कर  दी  गई  है  ।

 ऊपर  पर  दी  गई  सड़क  पर  भारी  यातायात  रहता  है  प्रो  विमान  विशिष्ट
 विवरणों  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  काफी  विचार  किया  गया  था  ।  परीक्षणों  के  पश्चात्

 विशिष्ट  विवरणों  पर  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  झ्र  कार्य  शीघ्र ही  हाथ  में  ले  लिया

 जायेगा  |

 दाल  स्टीमर  सेवा

 1432.  थ्रो  to  वेकडासुब्बया  क्या  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बर्मा  से  भारतीयों  को  वापस  बुलाने  के  लिये  रंगन  कौर  मद्रास  और  विभाग

 के  बीच  एक  शटल  स्टीमर  सेवा  चलाना  चाहती  है

 )  यदि  तो  कौन  कौन  जहाज  कम्पनियां  यह  कार्य  करने  के  लिये  राजी  हो  गई  हैं

 यह  कब  तक  चाल  हो  जायेंगी  ;  कौर

 यात्रियों  को  क्या  क्या  सुविधायें  दी  जायेंगी  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  बहादुर )  से  1964  बर्मा से  भारतीय

 राष्ट जनों  को  वापस  चलाने  के  लिये  सरकार  के  कहने  पर  मंगल  लाइन  लिमिटेड  ने  रंगन-मद्रास

 a रंगून-विशाखापटनम  के  बीच  शटल  सेवा  चलाई  थी  ।  यात्रियों को  वे  सभी  सामान्य  सुविधायें

 दी  जाती  हैं  जो  मुगल  लाइन  लिमिटेड
 के  जहाजो ंके

 यात्रियों  को  उपलब्ध हैं  ।  इसके
 अतिरिक्त

 डेक  यात्रियों  की  कुछ  श्रेणियों  को  भाड़े  में  रियायत  दी  जाती  है  ।

 गंडक  नदी  पर  गर्मी  घाट  पर  पुल

 विश्वनाथ  पाण्डेय

 1433.4  श्रीमती  साबित्री  निगम

 यदापाल  सिंह

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  बिहार  में  छोटी  गंडक  नदी  पर  गेम घाट  पर  एक  पुल

 ौर बनाने पर  विचार  कर  रही  है  जोकि  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  को  मिलायेगा

 यदि  हां
 तो  कब  कौर  इस  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  जायेगी

 ?

 परिवहन  मंत्री  राज
 :

 प्रश्न  शायद  गूथना  बाजार  के  पास  छोटी  गंडक  पुल
 से

 सम्बन्ध  रखता  है  ।  यदि  ऐसा  है
 तो

 स्थिति  इस  प्रकार  है
 —

 a
 जी  1964  में  भारत  सरकार  ने  18,  43,700  Ro

 की  अनुमानित  लागत  पर  पुल  का  निर्माण  स्वीकार  किया  कौर  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 कोव
 से  लागत  के  एक  तिहाई  भाग  का  अनुदान  भी  मंजूर  किया

 ।
 पुल  की  शेष  लागत  उत्तर  प्रदेश

 और

 1743



 Written  Answers
 September

 29,
 se

 (Saka)

 बिहार  सरकारों  द्वारा  समान  रूप  से  वहन  की  जायेगी  ।  शीघ्र  ही  aa  कार्य  के  बिहार  लोक

 निर्माण  विभाग  BINE  ग्र  FEY वारा  weer  une  जायेंगे |  टेण्डर  मंजूर  करने के  पश्चात्  कार्य  आरम्भ  हो

 जाएगा  |

 कन्या  कुमारी-बम्बई  राष्ट्रीय  राजपथ

 (
 श्री  यशपाल  fag  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 4344  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यहं  बताने  की  करेंगे  कि

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  1964  में  समुद्र  तट  क्षरण  के  कारण  कन्या  कुमारी-बम्बई

 राष्ट्रीय  राजपथ  का  कुछ  भाग  टूट  गया है  ;

 यदि  तो  समुद्री  तट  क्षरण  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी
 ?

 परिवहन  मंत्री  राज  :  जी  नहीं  ।  1964  में  समुद्री  तट  क्षरण

 के  कारण  राष्ट्रीय  राजपथ  47  एलेपी  पुराना  (41  कौर  42  के  स्थान

 पर  कभी  कभी  जलमग्न  हो  परन्तु  सड़क  वास्तव  में  नहीं  टूटी  ।

 प्रभावित  तट  रेखा को  बचाने के  लिये  समुद्री  दीवार  का  निर्माण  are  प्रगति  पर  है
 ।

 पालम  हवाई  श्र ०»  IT  झारिनकोंड

 श्री  सुरेन्द्रपाल  fag

 143
 ९

 भीं  दी०
 चल  हार्स

 श्री  हरि  facy  कामत

 |  श्री  यशपाल  सिह  :

 क्या  असैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  28  1964  को  पालम  हवाई  पर  एप्रन  के  पास  जमीन

 के  नीचे  एक  पेट्रोल  की  टंकी  में  झाग  लग  गई  वह  फट  गई  ;  शौर

 यदि  तो  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था  शर  हानि  कितनी  हुई  ?

 असैनिक  उदयन  मंत्री  :  28  1964  को  पालम  हवाई  खड्ड

 पर  एप्रन
 के

 पास  बर्मा  शेल  की  एक  भूमिगत  टंकी  जुड़े हुए  पम्प  हाउस  में  झाग  लग  गई
 |

 arr  दुर्घटना की  रिपोर्ट  भारत  सरकार को  26  1964 को  मिली वह
 |

 सहकारी
 प्रबन्ध  में  प्रशिक्षण

 की  कृपा  करेंगे  कि

 1436.  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  क्या  सामुदायिक  विकास  As be I  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 क्या  सरकार  सहकारी  प्रबन्ध  में  प्रशिक्षण  के  लिये  एक
 राष्ट्रीय  संस्था

 स्थापित  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ;  श्र
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 2)  पि  1964  लिखित  उत्तर
 -

 यदि  तो  योजना  के  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  ब०  सु०  :

 हां  ।

 ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गुड़  के  मूल्य

 1437.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सहकारी  चीनी  कारखानों  की राष्ट्रीय  संघ  ने  गुड़  के  मूल्यों  के  निर्धारण  के  लिये

 ap  केन्द्रीय  प्राधिकार  स्थापित  करने  के  लिये  water  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने
 का  विचार है

 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  दा०  रा०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 महाराष्ट्र में  चावल  कौर  गेहूं  की  कमो

 1438.  श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1964  में  महाराष्ट्र  में  चावल  कौर  गेहूं  की  भारी  कमी  रही  ;

 यदि
 तो

 केन्द्र  द्वारा  कितना  चावल  कौर  गेहूं  दिया गया  ;  प्रौढ़

 क्या  यह  मात्रा  राज्य  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के
 लिये  काफी  थी

 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  avo  राठ  :  1964  में

 महाराष्ट्र  में  गेहूं
 ae

 चावल  का  संभरण  बहुत  कम
 ।

 1964  में  केन्द्रीय  स्टारों से  महाराष्ट्र  राज्य  को  चावल प्रौढ़  गेहूं  की
 निम्नलिखित

 मात्रा  दी  गई  ——

 मात्रा  1000  मीट्रिक  टनों में

 चावल  24. 2
 ~

 ६१
 बहु

 कुल
 124.  &

 खाद्यान्नों की  आवश्यकता  का  fat  मत  हिसाब  नहीं  लगाया  जा  सकता  है
 ।  किसी

 राज्य  को  किसी  विशेष  wafer  के  लिये  संभरण  वहां  की  सरकार के  से  किया  जाता  है

 उसके  लिये  इन  बातों  का  ख्याल  रखा  जाता  है  कि  केन्द्र  के  पास  कूल  कितना  खाद्यान्न  उपलब्ध  है  तथा

 अन्य  राज्यों  की  ग्रावश्यकतायें  कया  ?
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 ०  जन

 संगणक  परियोजना

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 श्री  निदान  चन्द्र

 wn  ।  श्री  भी०  No  यादव :

 धवन
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहां  सच  है
 कि

 कुछ  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  विशेषज्ञ  गत  मई  में  भारत  कराये  थे

 और  उन्होंने  खाद्य  तथा  कृषि  संग
 ठन  का  आंकड़े  संकलन  उपकरण  का  प्रस्ताव  रखा  था  ;  शरर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  :  are

 1963  में  दो  रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा  भारत
 के

 दौरे  के  च  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  एक  वरिष्ठ

 अधिकारी  जो  कि  1964  में  भारत  पाया  हमें  यहं  सूचित  किया  यदि  हम  संयुक्त

 राष्ट्र  प्राविधिक  सहायता  ats  से  प्राय ना  करें  वस्तुत  प्राविधिक  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तत

 सम्भवत या भारत  को  रूस  में  निर्मित  प्रांकड़ा  संकलन  उपकरण  मिल  सकता  जिसकी  लागत

 लगभग  दस  लाख  डालर  होगी  ।  तदनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  प्राविधिक  सहायता  बोझ  को  एक  योजना  की

 रूपरेखा  भेज  दी  गई  थी  जिसे  उन्होंने  मंजूर  कर  लिया  है  |  इस  योजना  के  अधीन  मतदाता

 उत्तर  मैसुर  तथा  नई  दिल्ली  में  चार  संगणक केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है
 ।  परियोजना

 के  ब्यौरे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  में  तैयार  किये  जा  रहे हैं  ।  इस  परियोजना  से

 आंकड़ों  से  प्रतीक  शीघ्रतापूर्वक  संकलन  करने  में  सहायता  मिलेगी  |

 भेड़  प्रजनन  योजना

 रामेश्वर  टांटिया
 :

 1440.4  श्री  भी०  प्र०  यादव  :

 ei  धवन
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यहां  सच  है  कि  कोडाईकानल  की  प्रस्तावित  भेड़  प्रजनन  योजना  का  परित्याग

 कर  दिया गया  है

 क्या  सरकार  का  जयपुर  में  एक  बड़ा  केन्द्र  तथा  मैसूर  में  एक  उप-केन्द्र  खोलने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 इस  योजना  की  कुल  लागत  कितनी  होगी  ;  कौर

 (a)  क्या  इस  योजना  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि  से  भी  रुपया  दिया  जायेगा  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  नहीं  ।

 मुख्य  भेड़  तथा
 ऊन

 अनुसन्धान  संस्था  राजस्थान  में  मालपुरा  में  स्थापित  की  जा  रही
 हैं  ।  इसके  साथ  सम्बद्ध  दो  उप केन्द्रों  में  से  एक  कुलू  घाटी  में  भुंतर  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  तथा  दूसरे  को  मद्रास  राज्य  में  कोडाईकानल  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 en
 *Co  mputer  project
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 7  1886 (  लिखित  उत्तर

 326  लाख  रुपये  |

 777,500  डालर  तक  की  सहायता  दी  जायेगी  जो  कि  मुख्यतया  विदेशी

 उपकरण  शादी  के  रूप  में  होगी  ।

 खाद्यान्न  व्यापारियों  से  ज्ञापन-पत्र

 रामेश्वर  टाटिया

 |  aft  fas  चन्द्र  सेठ  :
 14414:

 श्री  भी०  To  यादव

 Lat
 धवन  :

 खाद्य  तथा
 कृषि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यहं  सच  है  कि  भ्रमित  भारतीय  खाद्यान्न  व्यापार  मण्डल  संघ  के  एक

 निकल  ते  उन  एक  ज्ञापन-पत्र  दिया  है  ;

 |  यदि  तो  ज्ञापन-पत्न  में  उन्होंने  क्या  मुख्य  सुझाव  तथा  कठिनाइयां  सामने  रखी

 है  ;  पौर

 सरकार  उनके  सुझावों  से  कहां  तक  सहमत  अथवा  असहमत  हुई  है  ?

 खाद्य  तथा  छू  पी
 परं  जाली  में  उपमंत्री  दा०  चव्हाण  att

 ar  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  सें  रखा  गया  |

 देखिए  संख्या एल एल  274/  64)

 भारतीय  क्य  ग्रतुसस्धान  संस्था  में  दाखिला

 1442.  श्री  विश्राम  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्था  की  कृषि  अर्थशास्त्र  में

 पी०  एच०  डी०  डिग्री  के  लिये  विद्याथियों  को  दाखिला  देते  समय  द्वितीय  श्रेणी  में  उत्तरी  हुए  एक

 कला  स्नातक  ग्रेजुएट  )  को  कृषि  अर्थशास्त्र  में  एम०  एस०  सी०  में  प्रथम  श्रेणी  में  उत्तरी

 एक  विद्यार्थी  के  मुकाबले  में  अधिमान  दिया  गया  था  ;  शौर

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसी  गड़बड़ियों  को  होने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या

 वाही  करने  का  प्रस्ताव  है

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  वाह नवाज  :  भारतीय  कृषि

 सम्मान  संस्था  के  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  दाखिला  विद्यार्थियों  के  मैट्रिक  उससे  पश्चात्  के

 शिक्षा  सम्बन्धी  विवरण  के  तथा  इस  संस्था  की  स्नातकोत्तर  परिषद  द्वारा  लिये  जाने  वाले  इन्टरव्यू
 में  विद्यार्थियों  द्वारा  प्रदर्शित  योग्यता  के  आधार  पर  दिया  जाता है

 ।  ये  आवश्यक  नहीं  है  कि

 इन्टरव्यू  के  लिये  केवल  उन्हीं  विद्यार्थियों  को  बुलाया  जाये  जिन्होंने  कि  अपनी  अन्तिम  विश्वविद्यालय

 परीक्षा  प्रथम  श्रेणी  में  उत्तीण  की  हो  भ्रमित  उन  विद्यार्थियों  को  भी  बुलाया  जाता  है  जिन्होंने  वहू  परीक्षा

 दतिया  श्रेणी  में  ग्रच्छे  ate  लेकर  उत्तीणं  की  हो  दौर  जिनका  शिक्षा  सम्बन्धी  पिछला  विवरण  अच्छा

 रहा  हो  ।  विद्यार्थियों  के  शिक्षा  सम्बन्धी  विवरण  के  झ्राधार  पर  तथा  इन्टरव्यू  में  उनके  द्वारा
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 भप्रतीक्षित  योग्यता  पर  अजित  wat  के  आधार  पर  विद्यार्थियों का  योग्यता क्रम  निर्धारित  किया  जाता

 । है

 प्रश्न  में  जिस  विद्यार्थी  के  बारे  में  कहा  गया  है  उसे  दाखिले  के  लिये  नहीं  घुना  गया  था  क्योंकि

 इन्टरव्यू  में  उसकी  स्थिति  बहुत  भ्र सन्तोषजनक  रही  थी  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  उपरिलिखित  दाखिले  में  कोई  गड़बड़ी  नहीं  की  गई  थी  ।

 Prostitution  in  Delhi

 (  Shri  M.L.  Dwivedi  :

 1443.
 Shrimati  Savitri  Nigam  :
 Shri  S.C.  Samanta:

 LShri  Subodh  Hansda  :

 ill  the  Minister  of  Social  Security  be  pleased  to  state  the  measures
 taken  by  Government  to  check  prostitution  in  the  Capital?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Jaganatha  Rao):

 The  following  measures  have  so  far  been  taken  to  check  prostitution  in
 the  capital

 1.  The  Supression  of  Immoral  Traffic  in  Women  and  Girls  Act,  1956
 was  extended  to  the  Union  territory  of  Delhi  on  1-5-1958.  The  agency  of  the

 Special  Police  Officer,  as  visualised  under  the  Act,  was  also  created  to  deal  with
 the  cases  under  the  Act.  Almost  all  the  Station  House  Officers  of  the  city
 area  have  since  been  notified  for  the  assistance  of  Special  Police  Officer,  Delhi.

 2.  An  Advisory  Body  with  the  main  function  of  advising  the  Special  Police

 Officer  on  matters  of  general  importance  relating  to  the  working  of  the  Act

 It  consists  of  the  following  members was  formed  on  14th  May,  1958.

 1.  Shri  Meer  Mustaq  Ahmad.

 2.  Mrs.  Kasturi  Bishan  Narain

 3.  Mrs.  Shakuntla  Lall

 4.  Shri  Roop  Narain  Khanna

 5.  Shri  R.H.  Dhebar.

 a  view  to  minimise  the  evil.
 3.  Aclose  and  constant  vigilance  on  the  hotels  in  Delhiis  being  kept  with

 4.  Similarly,  the  so-called  dancing  schools  and  restaurants  organising
 Sessions

 ”
 are  being  kept  under  strict  observance.

 5.  The  Special  Police  Officer  has  a  net  work  of  officials  who  entertain  and

 investigate  public  complaints  against  prostitution.

 6.  <A  Protective  Home  for  Women  is  being  established  by  the  Delhi
 Administration  in  the  near  future  to  provide  shelter  and  correctional  treatment
 to  women  in  moral  danger  and/or  those  involved  in  prostitution.  It  will  be
 run  by  the  Association

 Administratien.
 for  Moral  and  Social  Hygiene  in  India  with  funds  pro-

 vided  by  the  Delhi
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 29  1964  लिखित  उत्तर

 गेहूं  क  तस्कर  व्यापारियों  का  गिरोह

 श्रीमती  सावित्री  निगम

 1444.
 2  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :

 Lat
 Bo  च०  सामन्त  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जून  में  दिल्ली  में  गेहूं  के  तस्कर  व्यापारियों  के  एक  गिरोह  के  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  aa  तक  कितने  व्यक्ति  दोषी  सिद्ध  कर  दिये  गये  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  हां  ।

 तीन  ट्रेक  ड्राइवर  कौर  गिरोह  का  नेता  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  गिरोह के  विरुद्ध

 मामले  की  कभी  तक  जांच  चल  रही  है  ।

 ग्राम्य  पुर्ननिर्माण

 श्री  fasta  चन्द्र  सेठ

 |  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 |  भो  भी०  प्र७  यादव
 |

 1445.
 2

 श्री  धवन  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 धुलाकर  मीना  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  21  196  4  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  1111 के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  1964  में  कुआलालम्पुर  में  हुए  ग्राम्य  पुर्ननिर्माण  सम्बन्धी

 शशियाई  सम्मेलन  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  गया  है  तथा  उसकी  जांच  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  अर

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 जा रही

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  से  ग्राम्य  पुर्ननिर्माण

 सम्बन्धी  श्रमिक-एशियाई  सम्मेलन  का  प्रतिवेदन  तभी  हाल  ही  में  (  18  1964  को )

 प्राप्त  -डराने  उसकी  जांच
 की

 जा  रही  है  ।  जांच  पुरी  हो  जाने  पर  अपेक्षित  जानकारी  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी ।

 सामाजिक  सेवायों  के
 लिये  निरीक्षकालय

 |  श्री  fart  चन्द्र  सेठ

 1446

 !
 श्री  रामेश्वर  टॉधच्यि

 |
 श्री  ato  प्रे०  यादव

 i  धवन

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  पांच  प्रादेशिक  निरीक्षकालयों  को  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार

 1749



 Written  Answers

 +
 September  29,  1964

 यदि  तो  स्थापित  करने  के  क्या  कारण  कौर

 देश  में  सामाजिक  कल्याण  सेवायों  के  स्तर  का  सुधार  करने  के  लिये  अन्य  क्या

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 fafa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 देश  में  सामाजिक  कल्याण  सेवाओं  के  स्तर  का  सुधार  करने  के  इस  क्षेत्र  में

 कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लाभ  के  लिये  प्रशिक्षण  तथा  श्रोरिएन्टेशन  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  तथा  गोष्ठियों  प्र  प्रशिक्षण  शिविरों  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 गुड़  ब्योरा  मेवा  का  वितरण

 1447.  डा०  लश्मीमत्ल  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  सहकारी  dena  को  गुड़  तथा  मेवा  के  वितरण

 का  एकाधिकार  दे  दिया  गया  है  art  उनके  द्वारा  विशेषतया  गुड़  aga  alas  मूल्य  पर  बेचा  जा

 रहा

 तो  उसके  क्या  ब्यौरे

 क्या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  राजस्थान  में  कुछ  सहकारी

 संस्थाओं ने  जो  कुछ  बेचा  था  ag  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का  था  तथा  केवल  पशतूनों  के  खाने  योग्य

 अर

 यदि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  तथा  इसका  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री
 ब०  सु०  कौर

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  राज्य  में  गुड़  तथा  मेवों  के  वितरण का  पूर्ण

 एकाधिकार  सहकारी  संस्थानों  को  दे  दिया  गया  है  ।  केवल  राजस्थान  में  ही  राज्य  विपणन  समिति

 को  उत्तर  प्रदेश  से  गुड़  प्राप्त  करने  तथा  उसके  वितरण  का  एकाधिकार  दिया  गया  था  ।  सहकारी

 संस्थापकों को  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  द्वारा  आयात  किये  गये  मेवों  के  एक  मात्र

 कर्ता  के
 रूप  में

 भी  नियुक्त  किया गया  था

 ae  राज्य  विपणन  समिति  द्वारा  अधिक  मूल्य  पर  घटिया  किस्म  के  गुड़  के

 विक्रय
 के  बारे  में  राजस्थान  सरकार  को  शिकायतें  भी  प्राप्त  हुई  थीं  ।  इस  मामले  की  जांच  की

 गई  dak  जांच  के  प्रतिवेदन  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 दिल्ली  के  चारों  शोर  भूकम्पीय  पट्टी

 सुरेन्द्रपाल  fag  :
 1148:

 श्री  fara  प्रसाद  :

 कया  श्रमिक  उड्ड्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्ली  के  चारों  कौर  एक  भूकम्पीय पट्टी  कौर
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 यदि  तो  क्या इस  बात  को  जानने के  लिये  कोई  sere  या  गया  हे  ara

 किया  जा  रहा  है  कि  यह  भूकम्पीय  पट्टी  कहां  तक  फली  हुई  है  इसमें  राजधानी  को  कितना

 खतरा  है  ?

 सैनिक  उड़ान  मंत्री  :  दिल्ली  राज्य  तथा  उसके  ore  पास  के  क्षेत्र

 र्व  हलकी  भूकम्पीय  पेटी  में  हैं  तथा  यहां  पर  भूपटल  में  एक  है  जिसकी  ave  से  गत  समय

 में  हलकी  प्रौढ़  मध्यम  तीव्रता  के  भूकम्प  जाये  हैं  ।

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  ag  जानने  के  प्रयत्न  किये  गये  हैं  तथा  किये

 जा  रहे  हैं  कि  यह  कितना  है  तथा  दिल्ली  के  चारों  कौर
 भूकम्पीय  पट्टी  कहां  तक  है  ।  गत

 150  वर्षों
 के  दौरान इस  पट्टी  में  कोई  भारी  भूकम्प  नहीं  कराया  परन्तु  हल्की  से  मध्यम  तीव्रता

 तक  के
 भूकम्पों  के  भ्रधिकेन्द्रों का  पता  लगा  है  |

 पहाड़ो  क्षेत्रों  का  विकास

 राज  :

 1449.  श्री  सुरेख पाल  सिंह  :

 Lat  बागड़ी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  ने  पहाड़ी  क्षेत्रों

 के  समेकित  विकास  के  लिये  एक  seq  योजना  तैयार  करने  के  हेतु  एक  कार्यकारी  दल  की

 स्थापना  की  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  के  विकास  की  समस्याओं  के  किन  विशेष  पहलुओं  पर  इस  कार्यकारी

 दल  द्वारा  ध्यान  दिया  जायेगा  तथा  इस  दल  द्वारा  कब  अपनी  सिफारिशों  के  प्रस्तुत किये  जाने

 की  सम्भावना है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  |

 कार्यकारी  दल  पहाड़ी  क्षेत्र  की  समस्या त्रों  की  समेकित  रूप  में  जांच  करेगा  तथा

 उसकी  सिफारिशें  फसलों  की

 भू  तथा  जल  कृषि  उपकरणों  का  उचित  विपणन  सुविधाओं का  साधन

 शादी  की  समस्याओं  तथा  wer  इससे  सम्बन्धित  पतलूनों  के  सम्बन्ध  में  होंगी  ।  क्योंकि  सर्वेक्षण

 का  बहुत  सा  कार्य  क्या  जाना  है  तथा  आधारभूत  जानकारी  एकत्रित  की  जानी  है  कार्यकारी

 दल  द्वारा  प्रतिवेदन  के  दिये  जाने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 वाराणसी  में  हस्त निमित  कागज  उद्योग

 |  श्री  पफ डा पाल  सिह  Fad *é

 1450.
 J

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 L  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  अपराध  निरोध  मुक्त  किये  गये  कैदियों
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 को  रोजगार  देने  के  लिये उसको  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  दी  गई  रकम  की

 सहायता  से  वाराणसी  में  एक  हस्त-निर्मित  कागज़  का  कारखाना  तथा  लखनऊ  में  दियासलाई  का  एक

 कुटीर  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  कारखाने  के  लिये  अ्रायोग  ने  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी
 कौर

 ४  ? इन  कारखानों  में  उत्पादन  कब  प्रारम्भ  किया  पायेगा

 fafa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  ह

 हस्त-निमित  कागज़  के  कारखाने  के  लिये  75,000  रुपये

 दियासलाई के  कारखाने  के  लिये  19,500

 यह  ara  की  जाती  है  कि  हस्त-निमित  कागज़  के  कारखाने  में  1964  में

 उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |  दियासलाई  के  कारखाने  के
 बारे

 में  एसी  आशा
 है

 कि  wafer

 लाइसेंसों  के  प्राप्त  होते  ही  उसमें  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।

 कृषि  के  लिये  आवंटन

 श्री  प्र०  to  चक्रवातों  :

 प्र०  चंद

 1451.  < )
 श्री  क०  ato  तिवारी

 |  श्री
 रामचन्द्र  सलिक

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  तीसरे  वर्ष  के  तरन्त

 कृषि  योजना  श्रावंटनों  को  खर्चे  नहीं  कर  सकी

 खर्चे  आवंटन  से  कितना  कम  ak

 sal  किस  ge  तक  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जाने  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  ate  (a).  वर्ष

 1961-62  कौर  1962-63  के  लिये  कृषि  योजना  झ्रावंटन  में  से  किये  गये  कम  खर्चें  के  बारे

 एक  विवरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  वर्थ

 1963-64
 के  बारे  में

 जानकारी
 उपलब्ध नहीं  हुई  है  ।

 (7)  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के
 oa

 तक  सभी  कृषि  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  बारे  में  निर्धारित
 देशनांक  176  के  (1949-50-100  के  ara  विपरीत  वर्ष  1963-64  में  उत्पादन

 का
 देशनांक  140  रहा ।  पटसन  कौर  गन्ने  के  बारे  में  निर्धारित  उत्पादन  प्राप्त  हो  जाने

 की  संभावना
 है

 ।  रुई  कौर  तिलहन  के  बारे  में  योजना  लक्ष्यो ंमें  कुछ  कमी  होने
 आशा है  ।

 1752



 29  1964  लिखित  उत्तर

 चावल  का  उत्पादन

 1452.  श्री  प्र०  चं०  बरुआ  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बिहार  कौर  उड़ीसा  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  और  अरन्य  क्षेत्रों  में

 वर्ष  1963-64  में  चावल  के  उत्पादन
 में  पहले  मौसम  की  अ्रपेक्षा  वृद्धि हुई

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  हुई  ak

 क्या  यहँ  सच  है  कि  उत्पादन  में  इस  वृद्धि  के  बावजूद इस  प्रदेश  में  विभिन्न  क्षेत्रों में
 चावल  के  संभरण  में  कमी  बराबर  है  भ्र ौर  इसके  मूल्य  पहले  वर्ष  की  ara  अधिक  हैं  र  यदि

 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०७  :

 लगभग  15  प्रतिशत ।

 पश्चिम  बंगाल  में  इस  वर्ष  चावल  के  मूल्य  पिछले  वर्ष  की  ate  कम  हैं  ।

 बिहार  उड़ीसा  राज्यों  में  इस  वर्ष  मूल्य  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  अधिक  हैं  ।

 जहां  कहीं  प्रावश्यक  उचित  मूल्य  वाली  दुकानों  पर  सरकारी  खाद्यान्न  के  वितरण  को

 दिया गया  है  ।

 वन-उत्पादों  का  मुल्य  निर्धारण

 1453.  श्री हेम  राज :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतीत  भारत  वन  बोर्ड  ने  वन  उत्पादों  के  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  कोई

 योजना  बनायी  है  ;

 यदि  तो  राज्यों  द्वारा  इसको  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जा
 रहा  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  :

 नहीं  ।  केन्द्रीय  वन  बोले  न  वन-श्रद्धारहित  उद्योगों  को  वन

 माल  देने  सम्बन्धी  एक  समिति  बनाई  जिसके  निर्दोश  पदों  ara  बातों  के  साथ

 वन-ग्राधारित  उद्योगों  को  देने  के  लिये  वन  कच्चा  माल  के  लिये  उचित  मलय  के  बारे  में  नीति

 बनाना  भी  शामिल  है  ।  श्रमी  उक्त  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 फल  तथा  वनस्पति  उत्पादन  का  विकास

 श्रीमती  सावित्री  निगम

 |  श्री
 ब०  Fo  दास

 :

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  स०  चे  सामन्त :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  : थि

 व्या  खाद्य  तथा  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  फल  तथा

 वनस्पति  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  आवंटित  धनराशि  में  से  ad  तक  कितना  धन  व्यय  किया

 गया है  ?
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उसमें  है  ह  \  i  क  शाहनवाज  :  अपेक्षित  जानकारी  राज्य

 सरकारों  शादी  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 हरएक  पर्यटक  की  शिकायतਂ

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :
 1455.

 े  श्री
 कण  ato  तिवारी  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1964  के
 में  एक  पर्यटक  की  शिकायतਂ

 शीर्षक  के  अ्रन्तर्गत  प्रकाशित  लौस  एंजिल्स  की  श्र iad
 oN

 ||  टु  1८  कौन के  पत्र  की  प्रो

 अ्राकृष्ट  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  पत्र  में  उठाये  गये  विभिन्न  मामलों  विशेषतः  एयर  इण्डिया  द्वारा

 जारी  किये  गये  एक  फोल्डर  के  वितरण  के  बारे  में  जांच  कर  ली  है  ;  श्र

 क्या  इन  शिकायतों  का  सत्यापन  किया  गया  भारत
 के  बाहर  गलत  प्रचार  द्वारा

 से  oa  वाले  पर्यटकों  को  होने  वाली  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 frag १  मंत्री  राज  :  हां  एक  पर्यटक  की  शिकायतਂ  के  शीर्षक  के

 अन्तर्गत  में  प्रकाशित  श्रीमती  रीटा  कोगान  के  पत्र  के  बारे  में  सरकार  को  पता  लगा

 है

 इस  पत्त  में  उठाई  गई  विभिन्न  बातों  की  जांच  की  गई  कौर  संक्षेप  में  तथ्य  निम्न  प्रकार

 हैं  :  ठसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्री  are  श्रीमती  कौन  की  यात्ना  की  व्यवस्था  लोस  एंजिल्स  स्थित  एक

 यात्रा  अधिकरण  द्वारा  की  गयी  |  ag  अभिकरण  इतना  असावधान  रहा  कि  इसने  उनको

 एयर  इंडिया  द्वारा  7  वर्ष  पं  निकाला  पर्चा  दे  दिया  |  इस  बात  को  एजेंटों  द्वारा  कभी  भी

 ग्राहकों  को  नहीं  ब्ताया  गया  ।  श्रीमती  कौन  के  अनुसार  अभिकरण  ने  कलकत्ता  में  ग्रांड

 होटल  में  बुकिंग  की  ।  लेकिन  झ्राखिर  समय  पर  श्रीमती  कौन  ने  यात्रा  अ्रभिकर्ताश्रों  द्वारा

 की  गयी  व्यवस्था  के  विरुद्ध  अन्य  योजना  बनायी  शर  कलकत्ता  के  लियें  जाने  के  एक  दिन

 पहले  बेकार  में  एमਂ  से  उनके  लिये  स्पेन्सेज  होटल  में  ठहरने  का  प्रबन्ध  करने  को

 यद्यपि  श्रीमती  कौन  ने  को  लिखें  गये  अपने  पत्र  में  कहा  कि  एम  को

 स्वीकृति  सिल  गयी  जब  वह  पर्यटक  विभाग  में  तो  उन्होंने  निश्चित  रूप  से  पर्यटन

 के  महानिदेशक  को  बताया  कि  पान  एमਂ  को  या  उनकों  स्वयं  बैंगकाक  से  कलकत्ता  रवाना

 होने  के  समय  तक  कोई  स्वीकृति  नहीं  मिली  थी  ।

 कलकत्ता  पहुंचने  पर  श्रीमती  बागान  नें  देवी  कि  होटल  के  भाव  पुस्तिका  में  बताये  गये  भावों

 से  बहुत  afae  हैं  ।  यह  गलती  aa  एंजिल्स  स्थित  यात्रा  समीकरण  की  जिसने  उनको  सात

 ay
 पहले  की  पुस्तिका

 दी
 ate  उन  को  आशा  थी  कि  भारत  में  होटल  के  भाव  यही होंगे  ।  वास्तव में  दोनों

 ही  होटलों  जहां कि  वह  कहती  हैं  कि  उन  से  ग्रसित  पसे  लिये  पता  लगा  कि  यह  चालू  दरों  के

 हिसाब  से  लिये  गये  कौर  श्रीमती  कौन  के  आरोप  निराधार हैं  ।

 जहां तक  उन  के  श्रीनगर जाने  का  सम्बन्ध  यद्यपि  श्रीमती  कौन  ने  उन  को  हुई
 aval  का  जिक्र  किया  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  पर्यटक  विभाग  ने  उन  के  पहुंचने  पर  उन  के

 लिये  आरक्षण  किया  गया  ae  उन्होंने  श्रीनगर  में
 कार्य  क्रम  तू  चार  या  पांच  दिन  बिताये  ।
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 इण्डियन  एयरलाइन्स  से  पता  चला  है  जि  ख  राब  देती  >
 i  mah क्य
 i  oT  उड़ान  एक  दिन  पहले  te  कर  दी

 गयी  थी  जिससे  भीड़भाड़  बहुत  sy  गयी  ate  इसलिये  इनके  लिये  आ्रारक्षण  नहीं  किया  जा  सका  |

 उन्होंने  जो  अरन्य  छोटी  छोटी  शिकायतें  उठाई  वे  सम्बन्धित  होटलों  को  बता  दी  गई  हैं  ।

 {
 हैं  )  श्री  व  श्रीमती  कोगान  को  श्रयुविधा  इस  कारण  हुई  कि  उतकों  उनके  यात्रा

 अभिकरण  ने  गलत  सुचना  इन्होंने  अपने  लिये  स्वयं  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न  करके
 तरी धौर  गलत  जरियों  से  सलाह  लेकर  अ्रपने  लिये  कई  समस्यायें  पैदा  जाच  खराब  मौसम

 के  अतिरिक्त  इस  बात  से  भी  वे  अ्रसन्तुष्ट  रहे

 बच्चों  के  लिये  राष्ट्रीय  नीति

 डा०  लक्ष्मीोमत्ल  सिंघवी  :
 1456.

 श्री  दलजीत  fag  :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  बच्चों  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  के  बारे  में  सक्रिय

 रूप  से  विचार  कर  रही  है  तौर

 यदि  at,  तो  कौन  कौन  से  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  रोक  इस  नीति  की  सम्बोधित

 at  saan  मुख्य  बातें  क्या

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  चन्द्रशेखर ):  अर  नहीं  ।

 भारत  सरकार  ने  तीसरी  योजना  में  कुछ  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  area  किये

 बाल  कल्याण  सम्बन्धी  सरकार की  कोई  भी  भावी  नीति  इससे  प्राप्त  परिणामों  पर  श्राधाररित

 होगी  ॥

 Ban  on  Khoya  Movement

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :
 1457.

 Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  Government  have  imposed  a  ban  on  the  bringing  in  and

 taking  out  of  Khoya  and  its  preparations  from  Delhi  ;

 (b)  if  so,  the  period  for  which  the  ban  has  been  imposed;  and

 (c)  the  quantity  which  is  permitted  to  be  brought  in  and  taken  out  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture
 (Shri  Shahnawaz  Khan):  (a)  to(c).  There  is  at  present  no  ban  on  the  bring-

 Such  a ing  into  or  taking  out  of  Delhi  of  Khoya  and  other  milk  products.
 ban  on  imports  into  Delhi  was  imposed  on  22nd  May,  1964;  but  was  lifted  on
 2oth  July,  1964.

 Collision  of  harbour  Launch  with  Navy  Ship

 e 1458.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  e  Will  the  Minister  of  Transport  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  question  No.  103  on  the  2nd

 June,1964  and  state  the  result  of  the  enquiry  made  into  the  collision  of  M.-L.

 with  I.N.S.  on  the  roth  May,  1964  off  the  Bot  nbay  harbour?
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 The  Minister  of  Transport  (Shri  Raj  Bahadur):  The  Preliminary

 Enquiry  Report  has  just  been  received  from  the  Principal  Officer,  Mercantile

 Marine  Department,  Bombay  and is  being  examined  in  the  D  ctorate  General

 of  Shipping,  Bombay.

 Flying  Club  at  Kotah

 f  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :
 459.

 _Sbri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Civil  Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Governent  propose  to  start  a  Flying  Club  at  Kotah  (Rajasthan);
 and

 (b)  if  so,  what  is  the  present  position  ?

 The  Minister  of  Civil  Aviation  (Shri  Kanungo):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 क्या  मिशिगन  राज्य  विश्वविद्यालय  की  प्रयोगशालाओं  में  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  के  लिये  हाल  ही  में  नामक  एक  नया  रसायन  निकाला  गया  है  ;

 क्या  जेनेवा  में  हुए  हाल  के  एक  सम्मेलन  में  विभिन्न  देशों  के  कृषि  वैज्ञानिकों

 खराब  मिट्टी  ae  सुखे  बाली  हालत  इस  रसायन  के  प्रयाग  से  wea  परिणाम
 प्राप्त  करने  का  दावा  किया  है  ;

 क्या  इसका  भारत  में  भी  प्रयोग  किया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  अमरीका  के  मिचिगन

 राज्य  कालेज  के  डा०  एन ०  ई०  तोलबर्ट  ने  क्लोरोथील-मेथी  ल-श्रमोनियम-क्लोराइड  नामक

 रसायन  मिश्रण  तैयार  किया  है  जिससे  पौधे  सुखे  की  स्थिति  में  ठहर  सकें

 छोटे  हों  अरब  जल्दी
 बढ़  सकें

 ।

 उस  विषय  पर  जेनेवा  में  हुए  पौधा  afe  गोष्ठी  में  बिचार  किया  गया  जह
 इज़  सरका  यार  भज मं नी  के  पौधा  वैज्ञानिकों  ने  बताया  कि  हरे-स्थानों  में

 से  पौधे  रखे  की  हालत  में  बने  रह  aaa  पानी  की  झ्रावश्यकता  कम  होती  खारापन  को

 अ्रघिक  taira  वर  aaa  mix  पौधे  छोटे  होते  हैं  कौर  शीघ्र  पनपते

 अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।
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 पंजाब  के  पिछड़े  हुए  पहाड़ी  क्षेत्र

 1461.  श्री  दलजीत  fag  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  बताने  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1963-64  कौर  1964-65  में
 अब  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रुदुचित

 oy afer  जातियों के  झ्रायुक्त  ने  पंजाब  के  पिछड़े  हुए  पहाड़ी  क्षेत्रों  कित  ह  है  बार  दौरा  किया  ;

 अर

 उन्होंने  किन  किन  स्थानों  का  दौरा  किया  तौर  उनकी  किन  सदस्यों  पर

 zara  दिया ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  चन्द्र  :  कोई  नहीं

 । प्रश्न  ही  नहीं  उठ

 पंजाब  में  अ्रनुसुचित  जातियों  के  लिये  कुएं

 1462.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1962-63,  1963-64  कौर  1964-65  में  अब  तक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजनाओं  के  हि. ग्रत्तगत  पंजाब  में  शभ्रनुसुचित  जातियों  को  जल  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये

 feat  कुएं  मन्जूर  किये  गये  हैं  ;  ak

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  gut  है
 ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  केन्द्रीय  प्रायोजित

 कार्यक्रम  के  watt  कुएं  खोदने  की  कोई  योजना  नहीं  है  लेकिन  यह  योजना  राज्य  क्षेत्र

 में  शामिल  की  गयी  राज्य  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गत  मन्ज़र  fea  गये  gat  की  संख्  निम्न

 कार

 नए  200  पुराने  HAT  का  184  हूँ  ड-पम्पों  लगाया

 जाना  तर  3  डिग्गी  ग्रोवर  13  बोली  का  निर्माण  ।

 aYarvur गए  HU,  130  पुराने  कूचों  का  न  वन  4  प  186  हेड-पम्पों  का  लगाया

 जाना  कौर  3  डिग्गी  र  एक  बोली  का  निर्माण  ।

 1964-65--100  नये  /  पुराने  कुएं  ग्रोवर  वर्ष  1963-64  के  जितने  gs  डिग्गी  और

 बोली  का  निर्माण  |

 जानकारी  निम्न  प्रकार
 4

 1  लाख  रुपये  ।

 196  3-  64-76  हजार  रुपये  |

 हजार  रुपये  |
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 —_—  a  ee

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  mart  का  पंजाब  का  दौरा

 1463.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 फि :

 अनुसूचित  जाति  तथा  शभ्रतुसूचित  भ्रादिम  जाति  के  आयुक्त  ने  वर्ष  1963-64

 आर  1964-65  में  अरब  तक  पंजाब  का  कितनी  बार  दौरा  किया  ;  wiz

 उन्होंने  किन  स्थानों  का  दौरा  किया  कौर  उन्होंने  किन  सदस्यों  पर  ध्यान  दिया ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  :  ae  .  इस  अवधि

 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आयुक्त  ने  पंजाब  का

 केवल  एक  बार  दौरा  किया ।  उन्होंने  प ंजाब  के  मुख्य  मंत्री  से  भ्रनुसुचित  विशेषतः

 की  सदस्यों  पर  बातचीत  की ।  ह

 पंजाब  में  भ्रनुसुचित  जातियों  का  उत्थान

 1464.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  राज्य  को  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि

 वर्ष-वार  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  के  लिये  कितनी  धनराशि  श्रांति  ak

 wa  कितना  धन  व्यय  किया  गया ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  जानकारी  निम्न

 प्रकार है
 :

 UTThrs  azar

 वर्ष  रुपयों

 1961-62  37.78

 1962-63  42.96

 1963-64  38.15

 1964-65  क  e  49.24

 जानकारी निम्न  प्रकार  हैं  :

 खं  किया  गया

 धन  रुपयों

 1961-62  38  53

 1962-63  42  77

 1963-64  38  15  ( प्रत्याशित )
 1964-65  49  24  ) ब  णी  er  re  —  क  क
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 लिखित  उत्तर
 ee ae

 7  1886  ))

 पजाब  म  नम्बर  चरखा

 1465.  दलजीत  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मन्ना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 तीसरी  पंचवर्षीय  gor  ग्रन्थि  में  अब  तक  पंजाब  राज्य  को  अम्बर  चरखे

 के  प्रचार के  लिये  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  धनराशि  दी  गई ;

 अब  तक  कुल  कितने  अम्बर  चरखे  लगाये  गये  ai

 aa  तक  कितने  केन्द्र  खोले  गये

 fafa  मंत्रालय  में
 ~

 उपमंत्री  जगन्नाथ

 a  ल  क  का

 रुपयों

 अनुदान  ऋण  योग

 196  1-62  72  29  1.0

 1962-63  68  82

 1963-64  09  15  24

 39  37  76 1964-65  (13-8-64  तर्क )

 योग  8.  34  49  15  83

 यथा  समय  सभा  पटल  पर  पत्र  दी  जायेगी  । सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 ह  ग्रोवर

 (1)  सर नज़म  कार्यालयों  की  सारे

 (2)  बरबर  oferaror  केन्द्र  1234

 (3)  Wat  उत्पादन  ay  151

 राणाघाट  कपर्स  के  कप

 cataat  रण  चक्रवर्ती :

 14660  Lait  Fo  प०  चटर्जी :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करा  कि

 क्या  सरकार  को  राणा बाट  किस  कम्प  में  रहने  की  दयनीय  दशा  के  बारे  में

 जानकारी है  ;

 क्या
 कन्या

 ग्रा हाते  में  उन  छतों  की  मर  ममत  नहीं की  जा  रही हूँ  जिनसे  पानी

 चूता  हू
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 Written  Answer
 Asvina

 7,  1886  (Saka)

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  बेरकों  में  ATAITSt  शादी
 के

 फैल  जाने
 के

 कारण

 चार-पांच  सांप  के  काटने  मामलें  हो  चुके  कौर

 सरकार  का  इस  मामलें  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ
 :  शर  सामान्य  मरम्मत  के

 लिये  रखे  गये  धन  की  अधिकतम  सीमा  के  weet  कैम्प  के  झमझमाते  में  आवश्यक  मरम्मत  करने  के

 लिये  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  अधिकार  दे  दिया  गया  हूँ  ।  श्रीमती  में  विशेष  मरम्मत ों  पर  धन

 व्यय  करने  के  राज्य  सरकार  के  एक  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  शीघ्र  ही  उसके

 मंजूर  किये  जाने  की  संभावना  है  |

 जी  नहीं  ।  तथ्य  यह  है  कि  एक  कर्मचारी  को  6  1964  को  क्वाटर  के

 एक  सांप ने  काट  लिया  ar

 सरकार  कम्प  को  ठीक  हालत  में  बनाये  रखने  की  शझ्रावश्यकता  के  प्रति  जागरूक  है  |

 परन्तु  इस  दिशा  में  उनके  प्रयत्नों  काफी  संख्या  में  अवैध  रूप  से  बसे  हुए  शरणार्थी  परिवारों

 की  उपस्थिति  के  जिन्होंने  सरकार  द्वारा  पेश  को  गई  पुनर्वास  सुविधाओं  के  बावजूद  भी  कैम्प

 बत्ती  को  छोड़ने  से  इन्कार  कर  दिया  तथा  छतों  की  नालीदार  लोहे  की  चादरों  की  बहुधा

 चोरी  के  मुख्य  रूप  से  बाधा  उपस्थित  हुई  हैं  ।

 Village  Volunteer  Force

 3467.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Community
 Development  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Development  Commissioners  of  several  States
 have  recommended  abolition  of  the  Village  Volunteer  Force  ;  and

 (b)  if  so,  the  views  of  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Community  Development
 -and  Cooperation  (Shri  B.S.  Murthy):  (a)  No,  Sir,  The  Annual  Conference
 of  Development  Commissioners  in  July  1964  which  reviewed  the  progress  of  the

 Village  Volunteer  Force  scheme  was  of  the  view  that  the’  scheme  served  a  useful

 purpose  in  channelising  the  enthusiasm  of  the  rural  population  both  for  defence
 and  development  and  recommended  that  in  the  present  context  the  focus  should
 be  restricted  to  the  implementation  of  production  programmes,  utilising  volun-

 tary  labour.

 ~  (6)  Taz  Government  of  India  have  accepted  the  recommendations  of  the
 Conference  and  have  advised  the  State  Governments  to  implement  the  same.
 The  linking  up  of  this  scheme  with  the  rural  works  programme  is  under

 conside-
 ration.

 Hotel  and  Ropeway  at  Gulmarg

 1468.  Shri  Mohan  Swarup
 Pleased  to  state

 :  Will  the  Minister  of  Transport  be

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  scheme  for  t  ha tiv  | CANO करा construc  tion  of  a  hotel  and  a
 ropeway  at  Gulmarg  is  being  prepared  by  the  Central  Public  Works  Depart-
 ment  ;
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 (90)  Ifso,  the  outlines  of  the  schemes;  and

 (c)  the  estimated  expenditure  involved  ?

 The  Minister  of  Transport  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)to(c).  The  neces-
 sary  information  is  given  in  the  statement  appended.  [Placed  in  Library.
 See  No,  L  T-3276/64].

 उत्तर  saa  में  चीनीਂ  मिलें

 1469.  श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यदे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  उन  चीनी  कारखानों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या  हैं  जो  इस  वर्ष  15  मई

 के  पश्चात् काम  करती  रही  कौर

 क्या  सरकार उन  कारखानों के  ग्रास  पास  ऐसे  स्थानों  पर  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिये  चीनी  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जहां  पर  कि  गन्ना

 उत्पादकों  ने  इनके  स्थापित  किये  जाने  की  बहुत  अधिक  मांग
 की  है

 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  1963-64  के

 पिराई  काल  में  उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  दो  चीनी  के  कारखाने  15  1964 के  पश्चात्

 काम  करते  रहे

 1.  fe  और  शुगर  मिल्स  जिला  सीतापुर  |

 2.  दि  हिन्दुस्तान  शुगर  मिल्स  जिला  खेरी  |

 सरकार  देश  के  समस्त  भागों  से  प्राप्त  अतिरिकत  क्षमता  के  लाइसेंस  सम्बन्धी

 vat  पर  गुणदोष  के  झ्राधार  पर  विचार  करती  है
 ।

 राष्ट्रीय  राजपथों  पर  मील-पत्थर

 1470.  श्री  प्र०  के०  देव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \
 )  क्या  यह  सच  है  कि  एशियन  हाइवे  टेलीविजन  टीम  1964  में

 अपने  भारत

 श्रमण  के  दौरान  दूरी  संकेतकों  जो  कुछ  स्थानों  पर  मीलों  में  लिखे  हुए  हैं  तथा  कुछ

 स्थानों  पर  किलोमीटरों में  लिखे  हुए  श्रम  में  पड़  गई

 क्या  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  सभी  मील-पत्थरों  के  स्थान पर  किलोमीटर  के  पत्थर

 am  दिये  गये  sd

 यदि  तो  कितने  लगा  दिये  गये  हैं  ate  कितने  प्रथी  लगाने  शेष  हैं
 ?

 परिवहन  मंत्री  :  से  अनुमानतः  माननीय  सदस्य  जापानी

 प्रसारण  निगम  तथा  आ्रास्ट्रेलियन  zo ०  ato  टीमों  की  site  निर्देश  कर  रहे  हैं  जिन्होंने  1964

 में  तेहरान-ढाका  एशियन  हाइवे  के  भारतीय  भाग  की  फिल्म  लेने  के  लिये  भारत  का  दौरा  किया

 था  ।  इन  टीमों
 ने  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  बात  के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  भेजा  है  ।
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 राज पथों  पर  किलोमीटर-पत्थर लगाने  का  काम  पहल  से  ही  चल  रहा  है  ।  चूंकि  वर्तमान

 राष्ट्रीय  राजपथ  पद्धति  में  सम्मिलित  14,925  मील  की  समूची  लम्बाई  में  किलोमीटर-पत्थर

 लगाने  का  काम  बहुत  अधिक  इसलिये  सारे  काम  को  खत्म  करने  में  कुछ  समय  लगने  की

 संभावना है  ।  इस  समय  मील-पत्थरों को  नहीं  हटाया  जा  रहा  भ्रमित  दोनों  प्रकार के  पत्थरों

 को  पथक  रूप  से  बनाये  रखने के  लिये  किलोसीटर-पत्थरों  को  सड़क  के  दूसरी  लगाया

 जा  रहा

 काल  म  श्राम  चुनाव

 श्री  प्र०  कठ  देव

 |
 श्री  सोलंकी :

 श्री  रामचन्द्र  उलझा :

 श्री  घेवर  मीना :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया "

 कया  बिधि  मंत्री  17  1964 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1105  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  में  1965  में  झ्रागामी  श्राम  चुनाव  करने  के  मामलें  में  अन्तिम  निर्णय

 कर  लिया गया  अर

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  कया  है
 ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ
 :  att  जी  हां  ।  10

 1964  को  राष्ट्रपति  द्वारा  उद्घोषणा जारी  किये  जाने  से  निर्वाचन  झ्रायोग ने  त्रिवेन्द्रम

 में  राजनीतिक  दलों  से  सलाह-मश्विरा किया  कौर  केरल  विधान  सभा के  लिये  1965 के

 मध्य  अथवा  इसके  लगभग  अम  चुनाव  करने  का  फैसला  किया  ।  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  के

 पश्चात  निर्वाचन  are  ने  अभी  तक  कोई  sea  facto  नहीं  किया  है  |

 मौसम  के  बार  में  जानकारी  देने  वाला  उपकरण

 1472.  श्री  प्र०  क ०  देव  क्या  श्रसंनिक  उड़ान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  ह  कि  1964  में  एक  जिसमें  मौसम  सम्बन्धी  उपकरण

 लग
 warm  हावड़ा  में  एक  मन्दिर  की  छत  पर  गिर  गया  ae  उसको  क्षति  पहुंचाई

 यदि  तो  यह  घटना  किस  प्रकार  रोक

 इसके  कारण  कितनी क्षति  हुई  !

 सैनिक  उदयन  मंत्री  जी

 झर  ऊपरी  वायुमंडल  के  बारे  में  मौसम  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  करने  के

 लिये  हम  डम  हवाई  स्थित  मौसम  वेधशाला  प्रतिदिन  दो  बार  मौसम  सम्बन्धी  उपकरण  लगे
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 गुब्बारे  ऊपर  भेजती  है
 ।

 जब  गुब्बारा  अपनी  अधिकतम  ऊंचाई
 तक

 पहुंच  जाता  तब  वहू
 जाता  है  कौर  उपकरणों  सहित  धीरे-धीरे  नीचे  गिरता  है  ।  ऐसा  एक  गुब्बारा  उपकरणों  सहित

 हावड़ा  समाज  नादिर  नेमाई  मंदिर
 की

 छत  पर
 गिर

 गया  जिसके  कारण
 छत  की  कू  ड

 टाइलों  को
 क्षति  पहुंची  |  टूटी  टाइलों  के  बदलने  पर  लगभग  10  रुपये  लागत  |

 सहकारी  चीनी  मिलें

 1473.  श्री  कृष्णपाल fag  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  31  1964  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1729  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  स्थानों

 काकोरी  क्या  है  जहां  सहकारी  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  की  भानुमती  दी  गई  है
 ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  ato  रा०  :  यह  मामला  प्रभी  विचारा

 धीन है

 Visit  of  American  Forest  Experts

 1474
 SShri  Karni  Singhiji

 \  Shri  Vishwa  Nath  Pandey

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  American  forest  experts  visited  Rajasthan
 in  April,  1964  at  the  ‘request  of  the  Government  of  India  ;

 (b)  if  so,  the  purpose  of  their  visit  to  Rajasthan  ;

 (c)  whether  they  have  submitted  their  report  ;  and

 (d)  if  so,  the  suggestions  and  recommendations  contained  therein ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture  (Shri
 Shahnawaz  Khan)  (a)  A  High  Level  Team  consisting  of  the  following
 members  had  at  the  request  of  the  Government  of  India  visited  various  States
 of  the  country  including  Rajasthan  to  survey  water  and  land  resources,  in  this

 country,  during  March-May,  1964

 Consultant  Jordan Mr.  John  Spencer  AID/Washington
 nd  Brazil  Regional  Director,  Region  7

 (Denvar)  Responsible  for  planning,
 construction,  operation,  maintenance  0
 water  development  projects

 Mr.  Ellis  Hatt  Assistant  to  Deputy  Director  under  Mr
 Don  Williams,  Administrator  SCS/

 Washington.  Director  of  Watershed
 Unit  in  North-West  USA.  Water  Use
 and  Soil  Conservation  Consultant,  Ford
 Foundation,  India

 Mr.  Norman  Tripp  (Forest  Service)—Assistant  Director,  Divi-
 sion  of  Flood  Prevention  and  River  Basin

 Programmes  Associated  directly  with

 watershed  development  programme  of

 USA
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 (b)  The  main  purpose  of  their  visit  to  Rajasthan  was  to  review  the  Rajasthan
 Canal  planning  दि  organization.

 (c)  Not  yet.

 (d)  Does  not  arise.

 नेपाल  से  विमान  सेवा  सम्बन्धी  समझौता

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 थ्री  धनेश्वरी  मीना

 1475  att  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  रियो  किलिंग

 थी  प्र०  fo  देव

 क्या  दैनिक  उदयन  मंत्री  3  1964  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  395  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  विमान  सेवा  समझौते  की  इस  बीच  जांच  कर  ली

 गई  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 lan
 सैनिक  उदयन  मंत्री  :  शौर  जी  हां  ।  भारत  सरकार  तथा

 नेपाल  सरकार  के  बीच  विमान  सेव  al  सम्बन्धी  समझौते  के  मलपाठ  पर  1  1964  को

 नई  दिल्ली  में  हस्ताक्षर
 कर

 दिये  गये  हैं  ।  समझौते  पर  कभी  हस्ताक्षर  उसका  श्रनुसमथेन

 होना  बाकी  हैं  ।

 पंचायतों  राज  वित्त  संसाधनों पर  ग्रध्ययन  दल

 |  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :

 1476. 2

 |  श्री  बलेश्वर  मीना  :

 ह  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती :

 | att
 प०  qo  राह

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ह  उधर  1964  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 923  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंचायती  राज  वित्त  संसाधनों  पर  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  इस  बीच

 सरकार  ने  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ac  सु०  :

 पंचायती  राज  वित्त  संसाधनों  पर  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  को  निम्नलिखित
 तीन  श्रेणियों  में  रखा  गया

 (1)  सिफारिशें  जिन  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यवाही  की  जानी  बाकी  है  ।
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 (2)  सि  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  जानी  बाकी  है  |

 (3)  सामान्य  स्वरूप  की  सिफारिश  जिन्हें  भविष्य  में  नीति  बनाते  समय  ध्यान  में  रखा 2

 जाना है  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  भर  राजस्थान  को  छोड़  कर  सभी  राज्य  सरकारों  ने  उन

 सिफारिशों  जिन  पर  उन्हें  कार्रवाई  करनी  विचार  कर  लिया  है  कौर  वे  सामान्यता  महत्वपूर्ण

 सिफारिशों  से  सहमत  हैं  ।  जिन  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्रवाई  की  जानी  है  उनकी

 राज्य  सरकारों  तथा  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  विभागों  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उपरोक्त  श्रेणी  (3)  के  रंगत  खाने  वाली  सिफारिशों  पर  तत्काल  निण  करने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 विधियों  का  हिन्दी  में  अ्रनुवाद

 1477
 ft  रामचन्द्र

 इलाका
 : ध

 ait  धुलेक्वर  मीना  :

 क्या  fafa  मंत्री  5  1964  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  175  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  ग्लानि  विधियों  के  हिन्दी  में  के  लिये  सहायता  देने

 के  प्रश्न  पर  इस  ate  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 बिधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ
 :  कौर  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में

 विधियों  का  हिन्दी  में  अ्रनुवाद  करना  राज्य  सरकारों  का  अपना  काम  है  ।  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में

 विधियों  के  हिन्दी  में  अ्रनुवाद  के  काम  में  उनको  कोई  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकारों  के

 परामर्श से  met  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Cottage  Industries  in  Punjab

 1478.  Shri  Bagri  :  Will  the  Minister  of  Social  Security  be
 pleased to  state

 (a)  the  nature  of  schemes  approved  by  the  Central  Government  for  the

 development  of  cottage  industries  in  Punjab  during  1963-64  ;  and

 (b)  the  amount  sanctioned  and  spent  on  those  schemes  during  the  atcve

 period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Jagannath  Rao):

 (a)  Generally  schemes  in  respect  of  cottage  industries  in  the  Punjab,  viz:

 khadi,  village  industries,  handicrafts,  handlocems  and  sericulture,  relate  to

 (a)  production  and  marketing  (b)  development  and  promotion  and  (c)

 training.  The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  gives  grants  and  loans

 to  the  State,  Khadi  and  Village  Industries  Board  and  approved  institutions  for

 Khadi  and  the  under-mentioned  village  industries

 I  Processing  of  cereals  and  pulses.
 2  Village  Oil.

 3.  Village  Leather.
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 Cottage  Match.
 Gur  and  Khandsari.
 Palm  Gur.
 Non-edible  Oils  and  Soap.
 Handmade  Paper.
 Bee-keeping.

 IO  Village  Pottery.
 Fibre.

 12  Carpentry  and  Blacksmithy.
 13  Lime  Stone.

 Gobar  Gas. 14

 The  schemes  approved  for  the  development  of  handicrafts  industries  in

 Punjab  for  1963-64  relate  to  imparting  training  in  carpet  and  drugget  making,
 artistic  metalwares,  lacquer  work,  stone  and  marble,  musical  instruments,  fancy

 leather  goods,  lac  bangles,  pottery,  bamboo  work,  toy  making,  production  of

 druggest,  phulkaris,  establishment  of  emporia,  setting  up  of  wood  seasoning

 plant  at  Hoshiarpur,  development  of  handicraft  cooperatives,  design  develop-
 ment  and  publicity  of  handicrafts.

 (b)  Approved  Expenditure
 outlay  incurred

 (Rupees  in  lakhs)

 Handicrafts  13°28  13°24
 Handlooms  7°95  2°74\.  upto
 Sericulture  6°36  I-21  |  31-12-63

 Figures  for  the  whole  year  1963-64  in  respect  of  handlooms  and  sericulture

 and  figures  in  respect  of  khadi  and  village  industries  are  being  ascertained  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 Andhra  Pradesh  Khadi  and  Village  Industries  Board

 1479.  Shri  Gauri  Shankar  Kakkar  Will  the  Minister  of  Social

 Security  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Shri  Konda  Lakshman  Bapuji,  ex-Chairman  of
 the  Andhra  Pradesh  Khadi  and  Village  Industries  Board,  had  addressed  a  letter
 to  Shri  U.N.  Dhebar,  Chairman,  All  India  Khadi  and  Village  Industries  Com-
 mission  regarding  the  working  of  that  Board;

 (b)  whether  some  complaints  had  also  been  made  about  the  misappro-
 priation  of  funds  and  against  the  conduct  of  some  officers  of  the  Board;  and

 (c)  ग्  so,  the  action  taken  in  regard  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministr  y  of  Law  (Shri  Jaganath  Rao)  :
 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  The  Chairman  of  the  Commission  had  sent  a  reply  to  Shri  Konda
 Lakshman  Bapuji  appreciating  his  reaction  and  had  advised  him  to  discuss  the
 matter  with  Shri  Thimma  Reddy.  The  complaints  regarding  misappropriation
 of  funds  and  conduct  of  officers  are  being  enquired  into  by  the  Commission.
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 चीनीਂ  कारखाने

 मा०  wo  जाधव  :

 )  श्री च०  का०  भट्टाचार्य :
 श्री  चंडक :

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1963-64  में  नये  चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  कितने  लाइसेंस  जारी  किये

 गये  कौर  उनमें  से  कितने  सहकारी  तथा  कितने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  दिये  गये  ;

 सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  कारखानों  के  लिये  ऐसे  कितने  लाइसेंसों
 की

 मंजूरी  के

 पत्र  प्रभी  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ;  शर

 नये  चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या

 है

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  कोई  नहीं  |

 (@ \  )  821

 लाइसेंस  देने  की  क्षमता  की
 उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखते  गन्ने  की  वर्तमान  उपलब्धता

 तथा  भविष्य  में  किसी  क्षेत्र  में  गन्ने  के  सम्भाव्य  उत्पादन  की  दृष्टि  से  सब  आवेदनपत्रों  की  गुणदोष के

 पर  जांच  की  जाती  है
 ।  यदि

 एक  ही  स्थान  के  लिये  सहकारी  समिति  तथा  संयुक्त  स्कन्ध

 समवाय  दोनों  से  ही  आवेदन  पत्न  प्राप्त  तो  सहकारी  समिति  को  इस  मामले  में  प्राथमिकता  दी

 जाती है

 जलयानों का  टकरा  जाना

 1481.  श्री  प्र०  के०  देव
 :

 क्या  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  जून  में  बम्बई  से  जाफ़ाबाद  जाने  वाले  तीन  जलयान  माग  में  सौराष्ट्र  के

 दक्षिणी  तट  के  पास  समुद्र  में  नष्ट  हो  गये  थे  ;

 यदि  तो  जलयान  नष्ट  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 -
 क्या  इसमें  कुछ  व्यक्ति  हताहत  हुए  यदि  हां  कितने  तथा  कितनी  सम्पत्ति  की  हानि

 9
 हुई

 परिवहन  wat  राज  :  1964  में  सौराष्ट्र  तट  के  पास  समुद्र  में

 नष्ट  हुए  जलयानों  में  केवल  एक  जलयान  एस० to  बम्बई  से  जाफ़ाबाद की

 याट्रा पर  था

 प्रचण्ड  तुफानी  मौसम  |

 माल  समेत  जलयान  पूरा  नष्ट  हो  गया  |  इसमें  किसी  की  जान  नहीं  गई
 ।
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 कुंवारी  भविष्य  निधि

 1482.  श्री  To  रु ७  चक्रवर्ती  :  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मन्त्री यह ह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कर्मचारियों से  30  1964  को  समाप्त  होने  बाली  प्रविधि  का  भविष्य  निधि

 अंशदान की  राशि  की  वसूली  बाकी  है

 क्या  सरकार  भविष्य  निधि  की  देय  राशि  की  प्रतिशत ऋणों  से  भी  उत्तरवर्ती

 के  रू  प  करने  के  लिये  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  संशोधन  करना  चाहती  हैं  ;  शर

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  बकाया  राशि  की  वसूली  सम्बन्धी  कार्य  करने  के  लिये  कुछ  प्रमाणपत्र

 अधिकारी  के  रूप  में  काम  करने  वाले  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  395,  26  लाख  रुपये  ।  इस  राशि

 का  विस्तारपूर्वक  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 रुपय  लाखों  में

 कमंचारी भविष्य  निधि
 1952

 के
 अन्तर्गत

 A  वाले

 सेवायों  से  पहिले  की  भविष्य  निधि  की  देय  राष्  75.  21

 समवाय  को
 दी

 गई  हट  को  करें  में
 परिणामस्वरूप

 भविष्य निधि  की  देय  राशि  54,84

 कर्मचारी भविष्य  निधि  1852

 लाग  होनेके  वाव की  देय  राशि  265.22

 कुल  नि  395.  26

 एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 )  कर्मचारी भविष्य  निधि  1952 की  घारा  4  के  अधीन  भविष्य
 eTmsT  जेਂ  rrert:

 वन्य  निधि  की  ्य

 राशियों  की  वसूली  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्र  में  एक  प्रयोगात्मक  उपाय  के  रूप  में  चार  प्रमाणपत्र

 अधिकारी  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  गया  है
 ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार उपर्युक्त अधिकारी की  शीघ्र

 नियुक्ति  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठा  रही  है  |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों का  कल्याण

 श्री  रामचन्द्र  मलिक
 1483

 ्य  श्री  कजरोलकर

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सच  हे  कि  वर्ष  1963-64  में  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  राशि  पूर्ण  रूप  से  व्यय  नहीं  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर

 र
 ने  भविष्य  में  नियत  राशि  का  पूरा  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  हैं
 ?
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 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  (atta  चग्द्रदोखर  चूकि  प्रभी  तक  राज्य

 सरकारों तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  वर्ष  1963-64  में  किये  गये  वास्तविक  व्यय  के  म्रार्कड  at  दिये

 हैं  गाथा  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  झ्त् च्  सुचित  झा दिस  जातियों  के  लिये  कानूनी  सहायता

 1484.  श्री  राम चर  मलिक
 :

 क्या  सामाजिक  सुरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रनसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  को  कानूनी

 सहायता देने  के  लिये  वर्ष  1963-64  में  स्वीकृत  राशि  कुछ  राज्यों  में  ब्यय  नहीं  की  गई  थ्री  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  सरकार  ने  भविष्य  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  नियत  राशि  का  पूर्ण  उपयोग  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  नया  कदम  उठाये  हैं  ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  aria)  :  जी  हां  |

 जिन  लोगों  के  लाभ  के  लिये  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  उन  लोगों  की  कौर  से  पर्याप्त

 उत्साह  नहीं  दिखाया  गया  है  |

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  योजना  के  विवरण  के

 बारे  में  प्रचार  किया  गया  है  ।

 if  हि  ननका  ह
 कार्यक्रम

 1485.  st  तहसील  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  कितनी  पंचायत  समितियों  में  कार्यक्रम  चालू  किया  ग्रह

 क्या  राज्य  में  कुल  मिला  कर  विकास  के  कार्यों  में  सर्वप्रथम  खाने  वाली  पंचायत  समिति

 को  प्राथमिकता दी  जाती  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाहनवाज्ञ  :  सघन  खेती  जिला  कार्यक्रम

 कार्यक्रम
 के

 नाम
 से  प्रसिद्ध  जो  प्रत्येक  राज्य

 के  एक  जिले  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 इस  वर्ष  (1964-65)  में  इन  जिलो ंके
 303  विकास खण्डों  में  से  244  विकास  खण्डों  में  चालू

 किया  गया  है
 ।

 यहां  कार्यक्रम  आगामी  वर्ष  में  शेष  सब  विकास  खण्डों  में  चालू  किया  जायेगा  ।  इसी

 प्रकार  धान  का  सघन  खेती  कार्यक्रम  75  जिलों  के  646  विकास  खण्डों  wie  बाजरे  का  सघन  खेती

 कार्यक्रम  53  feet  के  554  विकास  खण्डों  में
 चालू  किया

 गया  है  ।  गेहू  का  सघन  खेती  कार्यक्र  चालू

 वर्ष  में  रबी  की  फसल  से
 20  जिलोंका  200

 विकास  खण्डों  में  चालू  किया  जा  रहा  है  ।  राजस्थान में

 बाजरे  का  सघन  खेती  कार्यक्रम  चालू  करने  के  लिये  अलवर, कोटा कोटा  कौर  झालावाड़  तीन  जिलं  की
 छः  पंचायत  समितियां  तथा  गेहूं  का  सघन  खेती  कार्यक्रम  के  गंगा नगर चित्तर

 और  उदयपुर पांच  जिलों  की
 10

 पंचायत  समितियां चुनी  गई  हैं  ;
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 राज्य  सरकारों  द्वारा  सघन  खेती  कार्यक्रम  क्रियान्वित | दि |  ie  करने के  लिये  जिलों तथा  उनके

 अन्तर्गत  विकास  खण्डों  का  चुनाव  इस  प्रयोजन  के  लिये  निर्धारित कुछ  कसौटियों  के  श्राधार  पर  किया

 जाता है  |

 कसौटियां नीचे  दी  गई  हैं
 :--

 (1)  जिले  में  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  की  व्यवस्था ह  थी  चाहिये

 (2)  इसमें  कम  से  कम  प्राकृतिक  प्रकोप  अर्थात् वहां पर बाढ़ों की वहां  पर  बाढ़ों  नालों भूमि

 संरक्षण ग्राही  समस्याओं  पर  अधिक  ध्यान  देने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  होनी  चाहिये  |

 (3)  इसमें  सहकारी  समितियों  पंचायतों  जैसी  विकसित  अधिक  से  अधिक  ग्राम

 यें  होनी  शहरों

 (4)  वहां  पर  कम  से  कम  gate  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  साधन  होने  चाहिएं  ।

 किसी  जिले  के  एक  बार  उपर्युक्त  कसौटियों  के  ara  पर  चने  जाने  पर  उस  जिलें  में  उत्पादन

 क्षमता  वाले  अ्रघधिक  से  प्रतीक  विकास  खण्डों  में  काय  क्रम  चाल  किया  जाता  हे  ।  किसी  क्षेत्र  को  इस

 कायक्रम  के  लिये  चने  जाने  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  हैं  कि  उस  क्षेत्र  की  पंचायत  समिति  राज्य  में

 कुल  मिला  कर  विकास  कायों  में  सर्वप्रथम  हो  ।

 Import  of  Sheep

 1486.  Shri  Tan  Singh  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  Rajasthan  have  submitted  a  proposal  regarding
 import  of  sheep  from  Australia  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture  (Shri
 Shahnawaz  Khan)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise

 ~
 खाद्य  उपभोग  संबंधी  सर्वेक्षण

 1487.  श्री  द्वारका दास  ग्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  11  1964 के  तारों

 कित  प्रश्न  सख्या  1  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  भर  में  खाद्य  उपभोग  तथा  पोष्टिक  भ्राह्मार  सम्बन्धी  सवाल  करने  के  प्रस्ताव

 को  इस  बीच  अन्तिम  रूप  दिया  गया  हे  ;  at

 यदि  तो  इस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा  राठ
 नहीं  ।  प्रभी

 मामले  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  हे  ।
 चार  मार्ग  दर्शक  अध्ययन  पूरे  हो  गये  इनके  परिणामों

 की  जांच की  जा  रही है  ।

 नहीं  उठता प्रश्न ही  ig
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 क é
 लिखित  सिर

 खाद्यान्न  मूल्य  देशनांक

 1488.  श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  wet  गत  महीनों  के  खाद्यान्नों के  महीने

 वार  थोक  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  देशनांक  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 खाद्य  तथा  कृ बि मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  अपेक्षित  जानकारी  देने

 वाले  विवरण  संलग्न हैं  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ody  ०--3277/64]

 जहाजों  की  परिदान  )  कार्यक्रम

 1489.  श्री  मि०  सु०  मुती  :  कया  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यथा  ane  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 मी  में  जहाजों  की  डिलीवरी  कार्यक्रम  को  स्थगित  करना  पड़ा  ;  AK

 यदि  तो  कार्यक्रम  में  गति  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  राज  :  ईस  समय  विद्यमान  विदेशी  मुद्रा
 की

 कमी  का
 प्रभाव  हिन्दुस्तान  शिपयार्डਂ  में  जहाजों  की  डिलीवरी  पर  भी  पड़ा  था  ।

 हिन्दुस्तान  शिया  लिमिटेड  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  तथा  सरकार  द्वारा  विचार

 करने  तथा  सिफारिशें  करने  के  लिये  हाल  में  निदेशकों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  सिफारिशें

 सर्कार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 List  of  S.  Cs.  and  5.  Ts.

 1490.  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Social  Security  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Muslims  and  Christians  are  also  included,  besides  Hindus,
 Scheduled  tribes  and  other  backward in  the  list  of  Scheduled  Castes,

 classes  drawn  up  by  the  Central  Government  and  State  Governments,  for

 the  purpose  of  granting  scholarships  to  their  children;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  communities  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Department  of  Social  Security
 (Shrimati  Chandrashekhar)  :  (a)  and  (b).  Under  the  various  Presidential
 Orders  specifying  the  Scheduled  Castes,  no  person  who  professes  a  religion
 different  fromthe  Hindu  or  the  Sikh  religion  shall  be  deemed  to  bea

 member  Of  a  Scheduled  Caste.

 No  such  restriction  has  been  made  in  the  case  of  Scheduled  Tribes  and

 Lists  of  Scheduled  Tribes  will a  Scheduled  Tribe  may  profess  any  religion.
 be  found  in  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Lists  (Modification)
 Order,  1956,  the  Constitution  (Andaman  and  Nicobar  Islands)  Scheduled
 Tribes  Order,  1959,  andthe  Constitution  (Dadra  and  Nagar  Haveli)
 Scheduled  Tribes  Order,  1962.

 The  Government  of  India  have  not  drawn  up  a  list  of  Other  backward
 classes.  However  for  the  purposes  of  granting  post-matric  scholarships  the
 ecCnomic  criterion,  irrespective  of  religion,  caste  or  tribe  has  been  adopted.

 में  चीनी  का  कारखाना

 1491.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  21  1964  के

 स्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  2324  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इस  बीच  ग्रासिम  सरकार  द्वारा  कचार  में  एक  नीति  का  कारखाना  स्थापित

 करने  के  हेतु  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिये  भेजे  गये  प्रार्थना  पत्र  पर  विचार  कर  लिया  है  शौर
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 (Saka)

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ato  रा०  :  शौर

 > अभी  सरकार  के  विचाराधीन  e

 Khadi  Commission,  Bombay

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  ह
 क  Will  the  Minister  of  Sociat 1492.

 Security  be  pleased  to  states  :

 (a)  whether  any  case  of  misappropriation  of  funds  concerning  Khadi

 Commission,  Bombay,  has  been  referred  to  Government  by  the  President,

 Nyary-Bhavan,  Shahpura,  Rajasthan,  along  with  evidence  in  support  of  it

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  said  misappropriation  involves  lakhs  of

 rupees;  and

 (c)  whether  this  matter  has  been  inquired  into  and  it  so,  the  conclusion

 reached  by  Government ?

 है The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  Shri  Jaganatha

 Rao):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 मीनाम्बक्कम  हवाई

 1493.  श्री  धर्मा लिंगम  :  क्या  सैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  नगर  में  मीनाम्बक्कम  हवाई  wes  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव है

 यदि  तो  इसमें  कितना  अनुमानित  व्यय  होगा  ;  कौर

 र काय  कब  चालू  होगा

 असैनिक  उदयन  मंत्री  से  मीनाम्बक्कम  हवाई  अरई  को  जेट

 विमानों  के  संचालन  योग्य  बनाने  के  लिये  लगभग  1.  26  करोड़ रुपये  की  लागत  से  इसके  धवन  मार्ग

 का  विस्तार  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  weet  सुविधायें  देने  के  लिये

 वर्त  मान  टर्मिनल  बिल्डिंग  के  साथ  एक  भ्रन्तरप्ट्रीय  कक्ष  बनाने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 मुरादाबाद  म  रामगंगा  ऊपर  पुल

 1494,  ी
 कू ०  Wo

 at  बृजराज  सिंह

 क्या  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुरादाबाद  में  रामगंगा  नदी  के  ऊपर  पुल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कार

 यदि  तो  उपर्युक्त  परियोजना  पर  भ्र नुमा नित  व्यय  कितना  होगा  कौर  यह  कब्र

 तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 परिवहन  मंत्री
 राज  :  जी  हाल में  पुल  निर्माण  का  काम  एक

 ठेकेदार को  दिया  गया  है  ।

 पुल  पर  101.  50  लाख  रुपये  की  लागत  जायेगी  a  शा  क

 यह  वर्ष  1967  के  वर्षा  ऋतु  से  पहले  पुरा  हो  जायेगा  ।
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 कछ  में  day  का  कारखाना

 1495.  श्री कृ०  चंपत  :  क्या  खाद्य  तथ  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रागामी  पेराई  के  मौसम  से  जिला  नैनीताल  में  एक  नया

 चोरी  का  कारखाना  चालू  हो  जायेगा  |

 यदि  तो  कारखाना  चालू  करने  में  इतना  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  श्र  इसे

 शीघ्र  चालू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  कौर

 उपर्युक्त  कारखाने  की  क्षमता  कितनी  है  श्र  इसमें  कितने  व्यक्ति  काम  पर  रखे  जायेंगे  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :
 ata है  कि

 wr जिला  नैनीताल  में  स्थापित  किया  जाने  वाला  चीनी  का  कारखाना  द  ह  |  गामी  पेराई  मौसम  से

 चालू  हो  जायेगा  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कारखाने  की  वार्षिक  चीनी  उत्पादन  क्षमता  25,000  टन  होगी  कौर  इसमें  1000

 व्यक्ति  काम  पर  रखे  जाने  की  आशा  है  |

 गुलाबी  चने

 1496.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुलाबी  चने  मध्य  प्रदेश  में  काफी  मात्रा  में  पैदा  किये  जाते  थे  जिन से

 कफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  थी  ;

 क्या  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगने  से  इसके  उत्पादन  में  कमी  हो  गयी  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उस  प्रतिबन्ध  को  हटाने  का  है  ;

 यदि  तो  कब  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  to  गुलाबी  चना  मध्य

 प्रदेश  में  तीन  ज़िलों  में  पैदा  किया  जाता  है  ।  यह  भी  ठीक  है  कि  गुलाबी  चना  अन्य  देशों

 को  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 से  भारत से  गुलाबी  चने  के  निर्यात पर  कोई  रोक  नहीं है  ।  चालू  वर्ष  में  मध्य
 प्रदेश

 सरकार  ने  गुलाबी  चने  के  राज्य  से  अरन्य  राज्यों  में  भेजे  जाने  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  थे
 ।  वह

 प्रतिबन्ध  1964  के  प्रथम  सप्ताह  में  हटा  दिये  गये  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  अस्थायी

 प्रतिबन्ध
 ।

 से  चने  के  उत्पादन  पर  कोई  बुरा  असर  नहीं  पड़ा  है  ।

 कृषि  बिहवविद्यालय
 _

 1497.  शी  द्वारका  दास  मंत्री  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  विज्ञान  सम्बन्धी  मैसुर  विश्वविद्यालय  चालू हो
 गया

 है
 ;
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 इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  में  कितनी  राशि  की  श्र  किस  प्रकार  की  विदेशी

 सहायता  प्रयोग  में  लाई  गयी  ;  कौर

 इस  प्रकार  के  अरन्य  कितने  विश्वविद्यालय  देश  में  स्थापित  किये  जायेंगे  कौर  कहां  कहीं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  कृषि  विज्ञान

 हैबल  का  जो  मसूर  राज्य  में  बंगलौर  के  निकट  21  1964  को  किया  गयां

 |
 था  |  राज्य  के  विभिन्न  विभागों  के  अधीन  जो  अनुसन्धान  स्टेशन  कौर  शिक्षा  विस्तार

 करण  हैं  उन्हें  विश्वविद्यालय  को  हस्तांतरित  करने  सम्बन्धी  कार्यवाही  राज्य  सरकार  द्वारा  की

 जा रही है  ।

 वर्ष  1952  से  अमरीका  सरकार  कृषि  एवं  प्रश  चिकित्सा  अनुसन्धान  एवं

 विस्तार  में  लगी  हुई  भारतीय  संस्थानों  को  दो  करारों  के  अन्तर्गत  सहायता  दे  रही  है  |  एक  करार

 के  मसूर  की  संस्थाओं  को  सहायता  दी  गयी  है  जिन्हें  मैसूर  कृषि  विश्वविद्यालय  को  हस्तांतरित

 कर  दिया  जायेगा  |  सहायता  मुख्यतया  निम्नलिखित  प्रकार  की  दी  गयी

 (1)  मंत्रणा  कार्य  के  लिये  विशेषज्ञ '  भें  जना  ह

 (2)  भारतीय  कर्मचारियों  को  matter  में  उच्च  प्रशिक्षण  का  उपबन्ध  ;  कौर

 (3)  संस्थानों  के  लिये  सामान  एवं  लायब्रेरी
 की

 किताबी  का  उपबन्ध  ।

 इन  dear  को  अरब  तक  जो  सहायता  दी  गयी  वह  निम्नलिखित  है

 1.  जितने  विशेषज्ञ  उपलब्ध  किये  गये  या  किये  जायेंगे  16

 2.  जितनी  संख्या  में  कर्मचारी  भेजे  गये  उच्च  प्रशिक्षण  के  लिये

 अ्रमरीका  भेजे  जायेंगे  48

 3.  पुस्तकों  कौर  सामान  के  लिये  डालरों  जो  सहायता  दी  गयी  $2,17,609.  41

 दूसरी  योजना  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  उत्तर  में  स्थापित  किया  गया

 था  र  चालू  योजना  की  अवधि  में  मैसूर  के  अतिरिक्त  मध्य  प्रदेश  एव

 अन्ध  प्रदेश  में  एक  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  गया  है  ।  चौथी  योजना  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 at  तैयार  नहीं  किया  गया  ।  मध्य  प्रदेश  विश्वविद्यालय  के  भ्र ति रिक्त  अरन्य  सभी  विश्वविद्यालयों

 में  काम

 जायेगा
 ata

 हो  चुका  है  ।  मध्य  प्रदेश  विश्वविद्यालय  का  उद्घाटन  2  1964  को  किया

 दिल्ली  के  आसपास  सब्जियों  का  उत्पादन

 1498.  श्री  इ०  मधुसूदन  राव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 सब्जियों  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  रोकने  के  लिये  क्या  सरकार  ने  राजधानी  के  श्रासपास 2

 सब्जियों  का  उत्पादन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  तैयार  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  श्र

 इस  योजना  पर  कुल  कितनी  wtfs SHUT  लगायी  जायेगी  ?
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 खाद्य  तथा खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  जी  हां

 कृषि  मंत्रालय  के  कहने  पर  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दिल्ली  राज्य  क्षेत्र  में  बड़े  समान  पर  सब्जियों

 उत्पादन का  एक  समे की कृत  प्रस्ताव  तैयार  किया  है  |

 दिल्ली  प्रशासन  के  प्रस्तावों  के  अ्रनूसार  सभी  महत्वपूर्ण  सब्जियों  का  उत्पादन  बढ़ाया

 जायगा  ताकि  उनके  मलय  न  बढ़ें  प्रौढ़  उत्पादकों  को  उचित  मलय  मिल  पाये  |  10000  एकड़  भूमि

 पर  अरब  सब्जियां  उगाई  जाती  हैं  कौर  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  पर  30000  एकड़  भूमि

 पर  सब्जियां  उगाई  जायेंगी  ।  दादरी  क्षेत्रों  में  किचन  बागान  को  भी  प्रोत्साहन  जायगा  |

 इस  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार  होंगी

 1.  ग्रामीण  एवं  शहरी  क्षेत्रों  में  सब्जियां  पैदा  करने  वालों  को  तकनीकी  मागदशन  एवं

 मीणा  का  उपबन्ध  ।

 अच्छे  एवं  कीटाणु  सामान  शादी  के  वि aaa  ग्रामीण  एवं  शहरी

 क्षेत्रों  के  विक्रय  डिजाइनों  द्वारा  सम्भरण  की  व्यवस्था  |

 सिंचाई  सुविचारों  का  जिनमें  नाले  के  पानी  की  सिचाई  करने  सम्बन्धी

 क्रम  भी  शामिल है  ;

 कृषकों  को  गन्दा  पानी  र  उससे  बनी  खाद  के
 तुरन्त

 रोक  लगातार  सम् भरण  की

 व्यवस्था  ?

 नला
 सब्जी  वाले  क्षेत्रों  में  नाशक  कीटाणश्रों  से  रद्  दृष्टि  से  पर्याप्त  पौदा  संरक्षण

 सेवाओं का  उपबन्ध  ह

 माल  के  लिये  भाण्डागार  एवं  विपणन  सम्बन्धी  पर्याप्त  व्यवस्था  का

 उपबन्ध  |

 प्रस्ताव  ait  विचाराधीन  हे  इसलिये  योजना  को  अन्तिम  रूप  कौर  उसके  वित्तीय

 पहलों  पर  प्रकाश  डालना  इस  समय  सम्भव  नहीं है  ।

 न्द्रीय  खाद्य  सवा

 1499.  श्री  दी०  चं०  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  एक  केन्द्रीय  खाद्य  सेवा  गठित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ato  राठ

 के  यात  गोदामों  में  रखने  ah  वितरण  शादी  के  लिय  गैर  सचिवालय  राजपत्रित  पद  गठित  करने

 का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  भचाराधीन  हैं  जो  खाद्य  विभाग  के  नियंत्रण  में  होगा  are  जिसे  केन्द्रीय

 खाद्य  सेवा  कहा  जाएगा  ।
 इस  मामले में

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  न  ही  उसका  ब्योरा
 तयार

 किया  गया  है  ।
 इसलिए  प्रस्ताव  के

 ब्यौरे
 के

 बारे
 में

 at
 कुछ  कहना  सम्भव  नहीं  होगा

 |
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 मटर
 क

 दातों  से  बना  मक्खन

 1500.  श्री  दी०  दें  शर्मा
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मटर  के  दानों  से  बने  मक्खन  को  भारतीयों  की  रूचि  के  श्रतुकून  बनाने  के

 लिये  दिल्ली
 की  खान-पान  तकनीकी  विज्ञान  तथा  प्रयुक्त  पोषाहार  संस्था  में  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ;

 अर

 यदि  तो  अरब तक  इसमें  कितनी  सफलता मिली  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :

 मटर के  दानों  से  बने  मक्खन  बनाने  संबंधी  नुस्खों  का  विकास किया  गया  है
 उस  सिलसिले में  stat  भ्रध्ययन  हो  रहा है  ।

 Construction  of  Foodgrain  Storage  Godowns

 1501.  Shri  Veerappa:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  lay  on  the  Table a  statement  showing  the  programme  of

 construction  of  Central  Food-grain  Storage  Godowns  in  the  various  States  in
 India  during  the  current  year  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture
 (Shri  D.  R.  Chava®)  :  A  statement  showing  the  progamme  of  construction
 of  Central  food  storage  godowns  in  various  States  of  India  during  the
 current  year  has  been  placed  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in

 Library.  See  No.  LT3278/64. ]

 परिवार  निवृत्ति  वेतन  योजना

 1502.  श्री  ईश्वर  रेड्टी : क्या क्या  सामाजिक  सुरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ऐसे  श्रमिकों  के  लिये जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कोयला खान  भविष्य  निधि

 के  सदस्य  हैं  परिवार  निवृत्ति  वेतन  योजना  तैयार  करने  के  लिये  जो  काय  कारी  दल  नियुक्त  किया

 गया  था  क्या  उसने  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि
 विलम्ब

 के  क्या  कारण  हैं  ;

 प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्राप्त हो  जाने  की  संभावना है  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  ।

 परिवार  निवृत्ति  वेतन  योजना  के  वित्तीय  परिणामों  के  बारे में

 बीन हो  रही  है  कौर  मृत्यु  दर  तथा  दोनों  भविष्य  निधियों  के  सदस्यों  द्वारा  पैसा  वापिस  लेने  एवं

 अधिकाधिक  संबंधी  सांख्यकी  सामग्री  एकत्र  की  जानी है  ।

 खाद्य  विभाग  का  कंफिडेरिया  सहकारी  स्टोरी  लिमिटेड

 1503.  श्री  fasta  प्रसाद :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ar  परिसमापक
 द्वारा  खाद्य  विभाग  के  कैफिटेरिया  सहकारी  लिमिटेड  की

 fataa  स्थिति  का  निर्धारण  किया  गया  हैँ  ;

 यदि
 तो

 स्टोर
 को

 कितनी
 क्षति  उठानी  पड़ी  कौर  उस  क्षति  को  पूरा  करने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ;
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 गया  सरकार  ने  विभिन्न  भायं  ate  नियमितता  &  fret  wa  सोर  आनाय

 कों  उत्तरदायी  ठहराया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  Yo  :

 समापक  द्वारा  प्रभी  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 अभी  अन्तिम  निर्धारण नहीं  किया  जा  सका है  ।

 शर  लेखों  की  पड़ताल  प्रभी  हो  रही  है  भर  पड़ताल  पूरी  हो  जाने  पर

 दायित्व  निर्धारित  किया  जाएगा

 खाद्य  विभाग  का  gata

 1504.  श्री  विश्वास  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री.यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  विभाग  के  केन्द्रीय  सचिवालय  में  कई

 निदेशक  तथा  तकनीकी  अधिकारी  काम कर  रहे  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ग्रह  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  नीति  के  अनुसार नीति  संबंधी

 मामलों  को  केन्द्रीय  सचिवालय में  सचिवालय  शभ्रधिकारी  निबटाते gate  नीति  संबंधी  निर्णयों  को

 कार्यान्वित
 करने  कौर  क्षेत्र  में  काम  करने  का  दायित्व  सम्बद्ध  एवं  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  किया

 जाता  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  खाद्य  विभाग  के  पुर्नगठन  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  :

 और  10  1961  को  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  प्रशासन  को  सुदूर

 बनाने  संबंधी  उपायों  के  विवरण  इंडिका  3(2)  के  भ्रनुसार  का  काम  नीति

 संबंधी  मामलों  को  निबटाना  मापदण्डों  सामान्य  निगरानी  उन्हें लागू  करना

 होगा ।  कार्यपालक  अभिकरणों  को  इसके  परिणामस्वरूप सुदृढ़  बनाना  चाहिये  कौर  उनको  अधिक

 उत्तरदायित्व  सौंपने  चाहियें  0.0

 बड़  पैमाने  पर  अ्रनाज  प्राप्त  गोदामों  में  वहन  एवं  वितरण  का  संबंध

 खाद्य  विभाग  से  है  ate  इस  विभाग  के  मुख्य  कार्यालय संगठन  के  मिले  जुले  गठन  से  पता  चलता  है

 कि  इसके  कृत्य  कार्यपालिका  के  हैं  ate  नीति  बनाने  के  भी  ।  इस  विभाग  में  सचिवालय  पद  भी  हैं

 और  कार्यपालक  पद  भी  जिन  को  सचिवालय  तौर  गैर  सचिवालय  की  जिम्मेदारियां  सपुर्द  की
 गयी

 लोक-सभा पटल  पर  10-8-61  को  जो  विवरण  रखा  गया  था  उसकी  इंडिका  3(1) के

 अनुसार

 के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  संगठन  के  निश्चित  ढांचे  के  अनुसार

 काम  करें  ।  वह  परिस्थितियों  के  श्रतुसार  काम  की  किस्म  कौर  गति  को  बढ़ाने

 के  लिय  एक  बड़ी  सीमा  के  अन्तर्गत  कार्य-वाही  करने में  स्वतन्त्र हैं  ।
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 विभाग
 की

 वर्तमान
 ढाँचों  काम

 की  कुशलता  एवं  गति  की  से  विभिन्न  संगठनात्मक

 एवं  गति  की  दृष्टि से  पुनर्गठन  करने  की  बात  हमें  ध्यान  में  निरन्तर  रहतीं  है  परन्तु  इस  समय  ऐसा

 करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  प्रशासनिक मामलों  में  are  व्यवहारिक  मामलों

 कें  क्षेत्र में  sa  करने  वालें  संगठनों  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान  कर  कें  उन्हें  सुदृढ़  बनाया  जा

 रहा  प्रौढ़  यथासम्भव केवल  नीति  संबंधी  मामले  कौर  निदेश  देने  एवं  नियंत्रण  संबंधी  मामलें ही

 विभाग  के  झ्र धीन  रखे  गए  हैं  ।

 भूख  से  मौतें

 डा०  श्री  निवासन :

 1508.2
 श्री  पर मदि वन :

 | sit  मोहसिन  :

 कया  खाद  तथा  क्विं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  किसी  भाग  से  we  तक  भूख  से  मौतें  होने  के  मामलों  की  खबर  मिली  है  5;
 औरे

 यदि  ती  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  दा  रा०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मेंढक  की  टांगों  का  निर्यात

 1506.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्यां  सरकार  को  ज्ञात  हैं
 कि  मेंडक  की  टांगों

 at
 काफी  मांग  है  ate  कुछ  विदेशी

 बाजारों  में  इनके  अच्छे  मुल्य  प्राप्त  होते  हैं  उन्हें  भारत  से  काफी  मात्रा  में  निर्यात क्या  जा

 सकता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  व्यापार  के  लिये  जिस  प्रकार  के  मेंडक  झावश्यक हैं वह उत्तर हैं  वह  उत्तर

 बिहार में  काफी  संख्या  में  पाये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  उत्तर  बिहार के  जो  लोग  यंह  व्यापार  करना  चाहते  हैं  उन्हें

 facile एवं  तकनीकी  सहायता  देने  संबंधी  कोई  योजना  सरकार के  विचाराधीन  हैं  ;  wiz

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी  जाएंगी ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  जी  हां  ॥

 मेंढ़कों  की  जिन  किस्मों  का  निर्यात  हो  सकता  है  वह  उत्तर  भारतीय  राज्यों

 में  पाये  जाते  हैं  जिनमें  बिदार
 भी

 शामिल  है  परन्तु  यह  मालूम  नहीं  है  कि  वह  कितनी

 संख्या  में  पाये  जाते  हैं  चूंकि  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  सर्वेक्षण  करने

 के  लिये  हाल  ही  में  एक  मेंढक  विकास  अधिकारी  के  पद  के  लिये  मंजूरी
 दी  यी  है  ।
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 निर्यात  बढ़ाने  की  योजना
 के

 अन्तर्गत  जो  लोग  मेंढक  की  टांगों  को  निर्यात

 करने  का  काम  करते  हैं  उन्हें  समृद्धि  उत्पाद  निर्यात  प्रोत्साहन  एर्नाकुलम  द्वारा

 सहायता दी  जाती  है  ।

 जितनी  कीमत  की  जमाई  हुई  मेंढक  की  टांगों  का  निर्यात  किया  जाता  है

 उसके  10  प्रतिशत  के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  वह

 मेंढकों  की  टांगें  निर्यात  के  लियें  तैयार  करने  संबंधी  यंत्रों  ak  पैक  करने  के  सामान  safe
 का  क  सक  ॥

 कलकत्ता-श्रगरतला  विमान  सेवायें

 1507.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  सैनिक  उड़ इयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कलकत्ता  से  भ्र गर तला  तक  का  विमान  किराया

 एवं  भाड़ा  दरें  बढ़ा  दी  गयी  हैं

 (a)  इस  बढ़ेगी  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  किराये  श्र  भाड़े  में  वृद्धि  के  कारण  श्रगरतला  के  लिये  अ्रत्यावश्यक  वस्तुएं

 कलकत्ता  में  पड़ी  हुई  हैं  कौर  कलकत्ता  के  लिये  अत्यावश्यक  वस्तुएं  अगरतला में  ;
 झोर

 यदि  at,  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  at  विचार है  ?

 श्रमिक  उदयन  मंत्री  कान ते गो )  जी  हाँ  ।

 भारतीय  विमान  निगम  की  किराया  तथा  भाड़ा  दरें  मील  संख्या  पर  आधारित

 हैं  ।  कलकत्ता  सें  झ्र गर तला  तक  चार्ट्स  की  भाड़ा  दरें  15-8-64  से  बढ़ानी  पड़ीं  और

 अनुसूचित  सेवाओं  के  लिये  15-9-64  से  बढ़ानी  पड़ीं  ।  यहं  इस  कारण  हुआ  चूंकि  विमानों
 का  माग  बदल  गया  है  ।  वह  पाकिस्तानी राज्य  क्षेत्र  में  से  हो  कर  कलकत्ता से  ata

 जाते  हैं  मील  संख्या  196  से  बढ़  कर  224  मिले  हो  गयी  है  ।

 शौर  भारतीय  विमान  निगम  ने  बताया  है  कि  कलकत्ता  से  अगरतला

 जाने  वाला  माल  कलकत्ता  में  नहीं  पड़ा  है  ।  कलकत्ता  भेजे  जाने  वाली  चाय  की  कुछ  मात्रा

 अगरतला में  पड़ी  हुई  थी  जिसे  1964  के  प्रथम  सप्ताह  में  भेज  दिया  गया
 था

 इस  बीच  में
 गृह-कार्य  मंत्रालय  कलकत्ता  are भेजे  जाने  वाले  कुछ  उल्लिखित

 माल  पर  6  पैसे  प्रति  किलो  सहायता  देने  के  लिये  सहमत  हो  गया  हैं  ।  इस  तरह  से

 कलकत्ता  से  श्रगरतला  भेजी  जाने  वाली  कुछ  उल्लिखित  agate  लिये
 60

 पैसे  प्रति  किलो

 की
 बजाय  54

 पैसे  प्रति  किलो  ही  जायेगा i  यह  2-9-64 से  लागू  हुई

 हैं  ।
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 मंगलौर  बन्दरगाह

 /  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 1508.2
 श्री  प्र०  चल  बरा

 sti
 प्र०  to  चक्रवर्ती :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  मौसमों  के  बन्दरगाह  के  रूप  में  मंगलौर  का  विकास  करने  के  लिए

 कितनी  भूमि  सरकार  ने  अर्जित  की  है  ;

 यह  कब  अर्जित  की  गयी  ;

 इसके  कारण  कितने  परिवार  बेघर  हो  गये  कौर  उन्हें  पुनः  कहां  बसाया a

 मया 5

 पतन  विकास  परियोजना  को  कौर  अगे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कौर  art

 कया  कार्यवाही की  गयी  है  और

 इस  परियोजना  में  a  कितनी  भूमि  भ्रमित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 परिवहन  मंत्रो  राज  :  we  मंगलौर  पत्तन  परियोजना

 की  तात्कालिक  श्रावश्यकतादं  की  पूर्ति  के  लिए  1207.53  एकड़  भूमि  का  क्षेत्र  अजन

 करने  की  प्रस्थापना  है  ।  इस  क्षेत्र  को  भूमि  ose  अधिनियम  के  अन्तरगत  wo  करने  की

 अधिसूचना  हो  गयी  है  ।  इस  क्षेत्र  में  से  43.  18  एकड़  भूमि  का  अर्जन
 29-6-64

 को
 कर  लिया  गया  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  463.08  एकड़  भ्र  भूमि  परियोजना  प्राधिकारियों

 को  दे  दी  गयी  है  ।  इसकी  प्राविधिक  शझ्रौपचारिकताओओं  को  at  पूरा  किया  जाना  है  ॥

 इस  भी अजन  के  फलस्वरूप  275  परिवारों को  बेघर  होना  पड़ा  |  इसमें  125

 परिवार  मछुआरे  हैं  कौर  150  परिवार  दूसरे  हैं  ।  इनमें  से  268  परिवारों  को  पुनः

 बसा  दिया  गया  है
 ।

 मछुआरे  परिवारों  को  समुद्र  तट  के  मील  के  क्षेत्र  में  बसा  दिया
 जयेगा

 मास्टर  प्लान  तथा  पत्तन  के  नक्शे  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  समस्त

 ।  सभी  प्रकार के प्रकार  के  खर्चों  के  लिए  2.16  करोड़  रुपया  स्वीकृत  कर  दिया

 खर्चों  के  लिए  1964  तक  खर्च  कर  दी  गयी  है  ।

 पत्तन  में  आगे  के  विकास  के  लिए  1500  एकड़  भूमि  की  कौर  आवश्यकता

 होगी  ak  इसको  जीत  करने  का  विचार  है  ।

 के  रल  को  चावल  सम् भरण

 ait  Ho  qo  राघवन  :.
 1509.

 Lat  पोस्ट  काट
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल
 की

 सस्ते  दामों
 की

 दुकानों  द्वारा  लोगों  को  दी  जाने  वाली  चावल  की
 मात्रा में  वृद्धि  कर

 का  विचार  है  ;
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 लिखित  उत्तर
 00

 क्या  परिवारों  को
 दी

 जाने  वाली  मात्रा  सब  परिवारों  के  लिए  एक  जैसी

 चाहे  उनकी  सदस्य  संख्या  कम  हो  अथवा  अधिक  ;  भर

 यदि  तो  क्या  उस  परिवार  का  कोटा  बढ़ाने  का  विचार  है  जहां  कि  परिवार

 की  सदस्य  संख्या  5  से  अ्रधिक  हो
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  )  नहीं

 (@) a

 दि २
 ort  |

 केन्द्रीय  पवन  क्षत्र  समिति

 1510,  श्री  हेमराज  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राज  क  केन्द्रीय  पिता  क्षेत्र  समिति  की  हो  चुकी  बैठकों  की  संख्या  क्या

 इनमें  किस  प्रकार  का  ह  gat  शर  क्या  परिणाम  निकाले

 क्या  कोई  इस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  कि  कोई  रूप-रेखा  तैयार  करके

 चौथी  योजना  में  सम्मिलित  करने  हेतु  विचारार्थ  योजना  ग्रा योग  को  भेजी  जाये  ;  ak

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  एक
 ।

 1-5-64  को  केन्द्रीय  पर्वत  क्षेत्र  विकास  परामर्श  समिति  की  जो  बैठक  हुई

 थी  are  उसमें  जो  सिफारिशें  की  गयी  थीं  उसका  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  दी०--3279/ 64] 64]

 अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सहकारी ऋण  सर

 1511.
 श्री  मलाइछामी  :  क्या  सामुदायिक

 बिकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  ठीक  है  कि

 ee

 बग

 aah  से  शार

 जे

 वालों  की  संख्या  में  कमी  हो  गयी  है  ;

 (=)

 यदि  at,  तो  सहकारी  संस्थानों के  सदस्यों को  अधिक  ऋण
 देने  के  लिए

 कार्यवाही की  जा  रही है  ?

 ~
 सामाजिक  fata

 सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०

 जी  हां
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 1964  में  इस  दिशा  में  कार्यक्रम  की  प्रतिलिपि  राज्य  सरकारों  को  भेजी

 थी  ।  7  ate  को  पूछे  गये  एक  शझ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1907  के  उत्तर  में  उसकी

 लिपि  लोक-सभा  पटल  पर  भी  रखी  गयी  थी  ।  सदस्यों  को  ऋण  देने  के  लिए  कार्यक्रम

 को  कार्यान्वित  किये  जाने  की  पुरी  आशा  है  ।

 ऋषि  न् झदा  करने  का  दोज

 1512  श्री  मलाईछामी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 vat  रिज  बैंक  ath  इंडिया  की  स्थायी  समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया

 है  कि  प्राकृतिक  विपत्तियों  तथा  फसलों  के  नष्ट  हो  जाने  के  हालात  में  ऋण  न  करने

 के  दोषियों  को  कोई  राहत  दी  जाय  ;

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पश्न  do  Fo

 ae  जी  at

 भारत  के  रक्षित  बैंक  की  स्थायी  सलाहकार  समिति  ने  हाल  ही  में  सिफास्शि  की  है

 कि  सहकारी  ऋण  व्यवस्था  को  बेक  में  कौर  केन्द्रीय  बैंक  स्तरों पर  ऋण

 स्थायीकरण  निधियों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ताकि  इन  निधियों  का  भारत के  रिक्षत

 बैंक  द्वारा  रखी  जाने  वाली  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  स्थायीकरण  निधि  की  सहायता  के
 प्राकृतिक  प्रकोपों  से  प्रभावित  योगों  में  तथा  फसल  के  नष्ट  हो  जाने  पर  अल्पावधि  ऋणों

 के  मध्यकालीन  ऋणों  में  «दल  दिया  जा  सके  |

 स्थायी  सलाहकार  समितिਂ  ने  सिफारिश  की  हैं  कि  सहकारी  बेक  व्यवस्था  में  ऋण

 स्थायीकरण  निधियों  का  निर्माण  निम्न  प्रकार  किया  जाये

 (1)  प्रत्येक  केन्द्रीय  तथा  इस  सहकारी  बैंक  act  नैट  वार्षिक  लाभ  का

 25  प्रतिशत इन  निधियों  में  जमा  करे  ।

 (2  )
 सहकारी

 भरण  sean में
 अपने  रंगों  पर  3  प्रतिशत से  अधिक  लाभांशों

 को  राज्य  सरकारें  इन  निधियों में  जमा  कराय  तथा

 (3)  राज्य  सरकारें  राज्य  क्षेत्रों के  मामले  केन्द्र  :  अंशत

 अनुदानों द्वारा  ate  प्रसाद  ऋणों  द्वारा  इन  निधियों  में  योगदान दे  ।

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सरकारी  श्रंद्रदान  कृषि  ऋणों  का  5  प्रतिशत  से  10

 शत  के  बीच  होना  चाहिए  |

 yt
 इन  सिफारिशों  क  rv  कार्यान्वित  करने  के  मामले  पर  केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर

 रही है  ।
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 6  लिखित  उत्तर

 भंगियों  के  बच्चों  के  लिए  होस्टल

 1513.
 श्री  मोहर  नायक

 :
 क्या  सामुदायिक  सुरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भंगियों  के  बच्चों  के  लिए  होस्टल  स्थापित  करने  के  हेतु
 धन

 स्वीकृत किया  है  ताकि  उन्हें  शिक्षा  दी  जाये  ;

 यदि  तो
 स्वीकृत  राशि  कितनी है  ;

 देश  राज्यवार  बनाये  जाने  वाले  होस्टलों  की  संख्या  कया  है  ?

 सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री  चन्द्र दो खर  )  :
 इस  प्रकार के  होस्टलों

 के
 विशेष  रूप  से  स्थापित  किये  जाने  के  लिए  धन  नहीं  दिया  गया  ।  भारत  सरकार ने  राज्य

 सरकारों  तथा  संघ  प्रशासनों  को  कहा  जरूर  है  कि  वे  इस  प्रकार के  होस्टलों  के  स्थापित  करने  को  राज्य

 की  योजनायें  में  प्रवीण  सम्मिलित  करें  |

 शौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्रील  के  बीज  का  आयात

 1514.  श्री  वीरभद्र  सिह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : *

 कया
 यह

 ठीक  है
 कि

 arg  बीजों  के  आयात  की  अनुमति
 दे  दी

 गयी  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;  atk

 (7)  क्या  सरकार
 को  इस  बात  का  पता  है  कि  श्राल के .ग्रायात के  ,  रवायात  के  फलस्वरूप हिमाचल  प्रदेश

 के  चालू  उत्पादकों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  जी

 देश  की  सारी  मांग  को  पूरा  करने
 की

 दृष्टि  से  यह  आयात  बड़ा  ही  ज़रूरी  हो  गया
 था ;  और

 यह  निर्णय  करते  से  पुर्व  सारे  मामलों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ।

 नागपुर-भंडारा  राजपथ

 1515.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक
 :  कया  परिवहन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 कया  राज  सरकार  नागपुर-भंडारा  राजपथ को  राष्ट्रीय  राजपथ  बनाने  के  हेतु  चौड़ा

 कर  रही  है  ;  प्रौढ़

 यदि
 तो  इस

 दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 परिवहन  मंत्री  (sit  राज  बहादुर )  :  (*)  जी  हाँ, इस इस  राष्ट्रीय  राजपथ  को  19  मील  तक

 || 6  फीट  चौड़ा  कर  देने  का  राज्य  सरकार  का  विचार  है  t

 धन  की  कमी के  इस  प्रस्थापना  को  स्वीकृत  नहीं  किया  जा  सका  ।  राज्य

 सरकार  को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वह  यहां  पर  मरम्मत  के  से  घंटों  प्रौढ़  पत्थरों  से  चौड़ा

 करने  का  काम  कर  दे  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान
 संस्था

 1516.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 कि

 पी०  ऐच डी ०  कौर  एम०  एस०  सी ०  के  पाठ्यक्रमों  में  प्र  वेश  देने  के लिए  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  संस्था  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  शभ्रादिम  जातियों  के  लिए  क्या

 का  संरक्षण  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  जातियों  के  चुने  गये  उम्मीदवारों  की  संख्या  गत  तीन  वर्षों  में  क्या

 रही है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  शाहनवाज़  :

 पी
 ०  ऐच  ०

 डी  ०  तर

 एम०  एस ०  सी ०  के  पाठ्यक्रमों के  प्रवेश  के  लिए  भारतीय  कृषि  अ्रनुसंधान  संस्था  में  15  प्रतिशत  स्थान

 अनुसूचित  जातियों  के लिए  5  प्रतिशत  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  सुरक्षित  रखे  गये  यदि

 इनमें से  अपेक्षित  योग्यता  के  लोग  नहीं  मिलते  तो  इन  स्थानों  को  खुला  छोड़  दिया  जाता  है  |

 गत  तीन  वर्षों  में  उपरोक्त  जातियों  के  स्थानों  की  प्रतिशतता  तथा  संख्या  निम्न  प्रकार

 ।

 अनुसूचित  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियां  जातियां  शक्ति

 6  प्रतिशत (1)  एस०  एस०  Alo,  9  4  13

 (2)  पी०  एच०  5  2  7  4  प्रतिशत

 चोरी  क  cts  काड

 1517.  श्री  यहा पाल  सिह  :
 क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1964  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में  प्रकाशित  एक

 पत्र  की  कौर  गया  है  कि  चीनी  के  राशन  काड  बनाने  वालों  को  दिल्ली  की  बस्तियों  में  4  कराने से
 ले  कर  2

 रुपये  प्रति  व्यक्ति  दिये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  यह  रिर्पोट  ठीक  है  ;  ौर

 (7)  इसको  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  जी  हां

 कोई  विशेष  शिकायत  भारत  संरकार  के  समक्ष  नहीं  भाई  ।
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 29  1964  लिंखित  उत्तर

 दिल्ल  प्रशासन  ने  इस  किस्म  की  बातों  पर  कड़ी  नजर  रखने  तुरन्त  रिपोर्ट  कर

 देने  का  आदेश  दिया  है  :

 कर्मचारियों  को  छेड़ती

 |  श्री  स०  मो०  बनर्जी :

 1518.
 श्री  यदा पाल  सिंह :

 |  श्रीमती  रेणु  wat  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  ठीक  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  पूर्वी  क्षेत्र  के  विभिन्न  कार्यालयों  में  काम

 करने  बाले  लगभग  1200  कर्मचारियों  को  फालतू  घोषित  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  विकेन्द्रीयकरण  योजना  को  लागू  करने  के  कारण  है  ?

 काम  इतना  कम  हो  गया  था  कि  इन  कर्मचारियों  की  छंटनी  का  श्रौचित्व  सिद्ध

 हो  जाता  है  ;  शौर

 यदि
 तो

 इस  प्रकार  के  निर्णय  करने के  क्या  कारण  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  नहीं  जी  33:

 व्यक्ति  फालतू  घोषित  किये  गये  जबकि  वहां  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  38,501  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  हैं  कि  उन्हें  कहीं  खपा  लिया  जाये  ।

 (@)  जी  कार्य  अध्ययन  एकक  की  जांच  के  झ्राधार  पर  उन्हें  फालतू  घोषित  किया  गया

 है  ।  x

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राम  बुलिट  नस्ल  की  भेड़

 ह 1519.  बृजराज  सिंह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1.0

 क्या  राजस्थान  में  राम  बुलेट  नस्ल  की  भेड़ों  को  कर  के  उन्हें  भारतीय

 से  विकसित  किया  जा  रहा  है  ;  az

 यदि  तो  इस  योजना  की  सविस्तार  रूपरेखा  कया

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय
 में  उपमंत्री ब्याह नवाज  :

 राम  बुलेट
 नस्ल की

 375
 भेड़ों  के  आयात  किये  जाने  की  संभावना  है  ।  इनके  पाने प

 राजस्थान

 में  मालपुरा
 में  स्थित  केन्द्रीय  भेड़-ऊन  गवेषणा  केन्द्र  में  ऊन  पर  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 पटना  में  गंगा  पर  पुल

 1520.
 श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  क्या

 परिवहन
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटने  के  खास  पास  गंगा
 पर

 पुल  बना  कर  उत्तर  दक्षिण  बिहार  को  जोड़ने

 की  कोई  प्रस्थापना है  ;  प्रौढ़
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 (a)  यदि
 तो

 यह  विस्तार से  क्या  है  ?

 परिवहन  मंत्री  राज
 :

 भारत  सरकार के  पास  गंगा पर  पटने

 के  पास  कोई  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  उत्तर  कौर  दक्षिण  बिहार  को  मिलाया  जा  सके

 यदि  पुल  बन  गया  तो  वह  राजपथ  पर  पड़ेगा  |  इसका  सम्बन्ध  बिहार  सरकार  से  है  ।

 पता  चला  है  कि  इस  उद्देश्य  से  कुछ  नमूने  के  पुल  सिंचाई  गवेषणा  केन्द्र  रुड़की  में  तथा  केन्द्रीय जल

 विद्युत  अनुसंधान  केन्द्र  पूना  में  तैयार  किये  गये  ।  यह  प्रयोग  रुड़की  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  में  पर्ण  कर

 लिये  जायेंगे  ।

 मुर्गीपालन  विकास  कार्यक्रम

 1522.  श्री  fara  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  सरकार  ने  मुर्गीपालन  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कुछ  प्रशिक्षण  पाठ्य  क्रम  आरम्भ
 का  निर्णय  किया  है  ;

 aa  तक  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  हैं  प्रौढ़  कहां  पर  ;

 क्या  मुर्गीपालन  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कोई  विदेशी  सहायता  स्वीकार  की  गई  है  ;

 और

 यदि  तो  किस  देश  से  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से
 मुर्गीपालन  करने

 वाले  किसानों  के  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  उनकी  सामान्य

 वासियों  sear  द्वितीय  तथा  fade  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  शामिल  की  गई  अखिल  भारतीय

 विकास  योजना  के  areas  राज्य  मुर्गीपालन  फार्मों  तथा  मुर्गीपालन  विस्तार  केन्द्रों में  दी  जाती

 है  ।
 भारत  सरकार  एक  दिन  के  चूजों  के  लिंग  का  पता  लगाने  के  बारे  में  भारतीय  पशुचिकित्सा

 अनुसन्धान  इज्जतनगर  में  एक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  करना  चाहती  है  ।

 इसके  लिये  एक  जापानी  विशेषज्ञ  की  सहायता  ली  जायेगी  ।  तराशा  है  कि  यहं  विशेषज्ञ  भारत  सरकार
 को  कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  मिल  जायेगा  ।  प्रशिक्षण  तीन  जत्थों में  जायेगा और  प्रत्येक

 पाठ्यक्रम की  अवधि  6  सप्ताह  होगी  ।  प्रत्येक  जत्थे  में  लगभग  6 श्रश्यर्थी होंगे  ।  विशेषज्ञ  के  पहुंचने

 के  ही  प्रशिक्षण  आरम्भ  किया  जायेगा  |

 at का  उत्पादन

 |  श्रीमती  सावित्री निगम  :
 1523.3 श्री  प्र०  प्द्ठ  बरा :

 प्र०  Co  चक्रवर्ती :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चीनी  उत्पादन  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  जांच  करने  के  लिये  गठित  आयोग  ने  सरकार

 को  अस्थायी  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;
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 यदि  तो  उसमें  क्या  मुख्य  सिफारिशें  क
 गई  हैं  ;  शौर

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  राठ  से  एक  ग्र स्थायी

 प्रतिवेदन  प्राप्त  न्  कौर  सरकार  उसकी  जांच  कर  रही  है  ।  है  कि  उस  पर  शीघ्र  ही  निणय

 कर  लिया  जायेगा  ।

 राकेट  छोड़ना

 1524.  श्री
 दी०  चे  न्नर्मा  क्या  सैनिक  उड्ड्यन  मंत्री  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ead 14  जु  १४  ,  1964  को  ट्रिवेन्द्रम  के  पास  थम्बा  भूमध्य  राकेट  छोड़ने  के  ug  ऊपरी

 वातावरण मसें पवन में  पवन  संबंधी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  पहला  मौसम  विज्ञान  संबंधी  राकेट

 छोड़ा  गया  ;  कौर

 यदि  तो  राकेट  छोड़ने  तथा  मौसम  संबंधी  जानकारी  इक्ट्ठा  करने  में  क्या  सफलता

 असैनिक  उड्डयन  मंत्री  :  जी  हों  ।

 पवन  संबंधी  जानकारी  36  से  .56  किलोमीटर  की  ऊंचाई  से  सफलता युवक  प्राप्त  की

 गई  ।  46  किलोमीटर  से  नीचे  की  हवाएं  प्राम तौर  पर  रक्षकों  स्तर-पुरवाई  थी  झर  लगभग  80  गांठ  की

 रफ्तार से  चल  रही  थी  ।  46  किलोमीटर से  ऊपर  सम्मिश्र  हवाएं  जो  बहुत  तेज  थीं  ate  बदलती

 हुई  दिशाओं  में  चल  रही  थीं  ।  16  जुलाई  19  1964  को  भी  राकेट  सफलतापूर्वक

 छोड़े  गये  थे  ।  पुरवाई  हवाएं  भूमध्य  रेखा  के  प्रभाववर्ती  क्षेत्र  के  ऊपर  से  बहती  हैं  ।

 समुद्री  इंजी  निर्धारण  कारखाना

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 1525.
 र्  श्री  राम  रख  यादव

 :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है
 कि

 भारत  में  एक  ह  इंजीनियरिंग  कारखाना  स्थापित  करने  के

 लिये  एक  जापानी  समुद्री  फर्म  पै यन् मार  से  करार  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  परियोज़त्ता  के  sat  क्या  हैं  ;

 करार  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 दा०  रा०  (7)  समुद्री

 डीजल  इंजिनों  के  निर्माण  के  लिये  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।  एक  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  प्राप्त

 gar  है  जिसमें  eave  समुद्री  डीजल  इंजिनों  के  निर्माण  संबंधी  प्रस्ताव  हैं  a  ग्रह  देखने  के  लिये
 कि

 यह  परियोजना  संभव  है  या  नहीं  उस  पर  तकनीकी  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 वन  सम्पत्ति

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य
 1526

 श्री  राम  रख  यादव

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि  भारत  की  त्न  सम्पत्ति को  बढ़ाने  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  :  संविधान  के  झन्तगेंत  राज्य

 का  विषय है  ।  वनों  का  प्रबंध  तथा  विकास  राज्य  सरकारों  का  कार्य  है  ।  भारत  सरकार

 वन  महानिरीक्षक  तथा  वन  ग्रनुसन्धान  संस्था  तथा  कालिज  की  मारफत  राज्यों  को  हुर

 संभव  सहायता  देती  है  कौर  राष्ट्रीय  योजनाओं  के  र  वन  के  विकास  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 भी  देती  1952  में  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  एक  राष्ट्रीय  वन  नीति  भी  बनाई  गई  थी  जिसमें

 व  मानिक  तरीके  पर  वनों  के  प्रबन्ध  कौर  उनके  उचित  उपयोग  के  हेतु  राज्य  सरकारों  के  लिये  मार्गदर्शी

 सिद्धांत रखे  गये  हैं  ।

 राष्ट्रीय  योजनाओं  के  ग्रन्थित  महत्वपूर्ण  वन  योजनाएं  चालू  की  गई  हैं  प्रौढ़  बाद  की  योजनाओं

 में  इन  पर  भ्रमित  ध्यान  दिया  जाता  रहा  है  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  बन  के  विकास  के  लिये  9  6

 करोड़  रु०  का  उपबन्ध किया  गया  जबकि  दूसरी  योजना  में  इसके  लिये  27  करोड़ रु०  का  उपबन्ध

 किया  गया  था  wire  तीसरी  योजना  में  लगभग  51  करोड  का  उपबन्ध  किया  था  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  रोजना  में  विकास  की  कुछ  योजनाएं  श्रारम्भ  की  गई  थीं  ।  लाभप्रद  वृक्ष

 लगाने  की  योजना  तथा  घटिया  वनों  के  विकास  की  योजना  के  श्रन्तगंत  लगभग  75,000  एकड़

 भूमि  में  वृक्ष  लगाये  गये  थे
 ।

 इस  अवधि में  लगभग  3,000  मील  में  वनों  में  संचार  सुविधाएं  मुखिया
 की

 गई  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बड़ी  परियोजनाओं  को  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 नीलवर्ण  मुर्ग-दाढ़ी कौर  नम  लकड़ी  कौर  प्लाईवड  उद्योगों  arte  के

 के  वक्षों  को  लगाने  पर  af  जोर  दिया  गया  था  ।  लगभग  4,  10,000  एकड  मि  में  लाभदायक

 र  प्रौद्योगि  महत्व  के  वक्ष  लगाये  गये  थे  कौर  3,  20,000  vas  कमी  में  घटिया  किस्म  के

 का  विकास  किया  गया  था  ।  इस  प्रविधि  में  6,800  लम्बी  जंगल  की  सड़कें  बनाई  गई  थीं  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश
 की

 दीर्घकालीन  श्रावश्यकताश्ों को  पुरा  करने  पर  विशेष

 जोर  दिया  गया  है
 ।

 लाभदायक  वृक्ष  लगाने  की  राज्य  योजना  के  भ्रन्तगंत  7.  01  लाख  एकड़  भूमि

 में  वृक्ष  लगाने  का  विचार  है  |
 केन्द्र  द्वारा  चलाई  गई  बढ़ने  वाले  वृक्षों  को  लगानेਂ

 की  योजना

 के  जिसे  1962-63 में  लागू  किया  गया  था  लगभग  1,37,  000  एकड  भूमि  में  वृक्ष  लगने

 का  विचार  है  ।  योजना  का  उद्देश्य  लकड़ी  पर  उद्योगों  की  कच्चे  माल  की  " ux x

 जैसे  भारी  को  पुरा  करना  है  ।  घटिया  वनों  के  विकास  की  योजना  के

 अन्तर्गत
 23

 एकड़  में  वृक्ष  लगाने  का  विचार  है  |

 जम्म  श्रीनगर सड़क

 डा०
 लक्ष्मी मल्ल

 सिंघवी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 जम्मू  तथा  श्रीनगर
 के

 बीच  ged  सड़क  वर्तमान  गति  ate  भावी  योजना के  अनुसार

 कब  तक  पुरी  हो  जायेगी ;  कौर
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 का

 इस  सड़क  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 परिवहन  मंत्री
 राज

 :  ae
 जम्मू  ग्रोवर  श्रीनगर  के  बीच  यदि

 कभी  दूसरी  सड़क  बनाई  जायेगी  तो  ae  राज्य  की  सड़क  होगी  ।  इसलिये  जम्मू  तथा  काश्मीर की

 सरकार  इस  मामले  से  प्रारम्भिक  रूप  से  संबंध  रखती  है  ।  राज्य  अधिकारियों  से  पता  लगा  है  कि

 कुछ  समय  पहले  राजोरी  ah  शुनीदन के  रास्ते  एक  मार्ग  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  मामले  में  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 दिनांक  13  1963
 के  अतारांकित प्रदान  संख्या

 1896
 के  उत्तर में  शुद्ध

 विधि  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्री  श्र०  कु ०  :  राजस्थान  में  ऊन  खादी  के

 उत्पादन के  संबंध  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1896 के  भाग  के  उत्तर  में  तत्कालीन  उद्योग

 मंत्री ने  13  1963 को  सभा  में  था  कि  1960 से  1963  में  उस  समय  तक  राजस्थान

 के
 बीकानेर

 जिले  में  ऊन  ate  खादी के  उत्पादन  के  लिये  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  कुल  15 '  48  लाख

 रू०  की  राशि  दी  गई  थी  ।  पुनः  जांच  करने  पर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  प्रयोग  ने  पता  लगाया  है  कौर
 भारत  सरकार  को  सुचना  दी  है  कि  वास्तव में  15°86  लाख  Go  की  राशि  दी  गई  थी  ।  इसको

 देखते  हुए  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  निम्न  शुद्धि  कर  दी  जाये  ।

 15°  86  लाख  रुठ  \

 pe  a

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  दौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT
 PUBLIC  IMPORTANCE

 जीवन  बीमा  निगम  के  प्रभागीय  कार्यालय  में  लगना

 श्री  पें  ०  वेंकटासुन्बया  :  मैं  गह  कार्य  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  शभ्रविलग्थनीय  शोक

 महत्व  के  विषये  stare  दिलाता हूं  ae  उन  से  अपराध  करता हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 में  जीवन  बीमा  निगम  के.प्रभागीय  कार्यालय  में  26  1964  को

 आग  लग  जाना ।”'

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ल०  ato  जीवन  बीमा  निगम  का  प्रभागीय

 कार्यालय  भवन  दिल्ली  गेट  के  पास  है  ।  इसमें  छः  मंजिलें हैं  ।  26  1964 को  दिल्ली

 फायर  सर्विस  के  मुख्यालय में  18'  26  बजे  टेलीफोन  से  इस  भवन  में  भाग
 लगने

 की  सूचना

 मिली  ।  1  मिनट  के  18.  27  बज  तीन  दमकल  कनाट  सरकस  रकाबगंज

 स्टेशनों
 से  इस  जगह  को  जो  लगभग  दो  मील  की  दूरी  पर  चल  पड़े  श्र  वहां

 3  मिनट
 के

 ग्रन्थ

 पहुंच  गये  ।  अ्रफीसर-इन-चाज  ने  देखा  क  भाग  बहुत  फैली  हुई  कौर  गम्भीर  थी  ।  तुरन्त  उसने

 ग्र ति रिक्त  सहायता  18.  32  बजे  मंगवाई  |  18.  40  ग्रोवर  18.  50  बजे  के  बीच  14  अतिरिक्त

 दमकल  भिन्न  भिन्न  जगहों  से  स्थल  पर  पहुंच  गये  ।  मुख्य  अग्नि  अधिकारी  ने  स्वयं  150

 चारियों  और  अफसरों  की  सहायता  भाग  को  काबू  करने  की  कार्यवाही  की  निगरानी  को
 ।.  छ
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 Importance

 ल०ना०

 कर्मचारियों  को  मामूली  चोटें  आराई  प्र  चार  संचारी  हुए  से  बेहोश हो  गए  ।  उनका  फौरन  ही

 इरविन  भ्रस्पतालं  में  वाह्य  रोगियों  की  तरह  उपचार  gar  ।  किसी  की  जान  की  हानि  नहीं  हुई  ।

 आग  बुझाने  के  लिये  पानी  की  सप्लाई  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  ।  आग पर  20'  55.0  बजे

 नियंत्रण पा  लिया  21'  20  बजे  उसे  पूरी  तरह  बुझा  दिया  गया  |

 पुलिस  स्टेशन  दरियागंज के  अधिकारियों  ने  भी  18. 25  बज  पर  इस  क्षेत्र  से  गहरा

 जाता  देखा  |  तुरन्त ही  एक  सिपाही  वहां  भेजा  गया  उससे  रिपोर्ट  पर  पुलिस  अधीक्षक
 केन्द्रीय  पुलिस  उप-ग्रीक  दरयाग ंज  थाना  कौर  याने  में  जितनी  पुलिस  उपलब्ध  सब  तुरन्त

 घुटना-स्थल पल  पहुंच  गये  रोक  उस  भवन  के  चारों  तरफ  घेरा  डाल  दिया  |

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा का  कारण  अभी  निश्चित  रूप  से  नहीं  मालूम  हम्ना  है  ।

 436  के  प्र धीन एक एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  है  कौर  जांच  जारी  है  ।  श्रपराध-निरीक्षण  दल

 ने  फोटोग्राफरों  के  साथ  मौका  मुआयना  कर  लिया  है  ।  दिल्ली  बिजली  सप्लाई  अंडरटेकिंग  के

 अधीक्षक  इंजीनियर  कौर  कार्यपालक  इंजीनियर  ने  भी  उस  भवन  ate  उसके  बिजली  के  तारों  की

 जांच कर  ली  है  ।  आगरे से  विस्फोटकों  के  निरीक्षक  ने  भी  प्रारम्भिक  जांच  कर  ली  है  ।

 नुकसान का  पूरा  अनुमान लगाया  जाना है  ।  नुकसान  तीसरी  चौथी  मंजिलों

 में  अधिक  हुजरा  है  अर  वह  अधिकतर  लकड़ी  के  विभाजकों  करनी  जिनमें

 कि  लेखन-सामग्री  att  फाइलें  तक  सीमित  रहा  ।  बीमा  पत्र धारियों  होल्डरो ं)  के

 कागज़ात  दूसर  भवन  में  इसलिये  इनको  नुकसान  नहीं  पहुंचा  ।  भवन  का  पुरी  तरह  बीमा

 किया  परन्तु  फरनीचर  का  नहीं  |

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  कया  इस  कार्यालय  में  लगी  राग  के  वहां  के  कर्मचारी  ही

 उत्तरदायी  थे  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  की  जांच  कराने  के  लिये  तैयार  है  ?

 श्री  लठ  नाठ  मिश्र  :
 जब  तंक  जांचें भरी  न  हो  जाये  तब॑  तक  इस  बारे  में  कुछ  कहना  कठिन

 है  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  उत्तर  जोन  जीवन  बीमा  कर्मचारी  संघ  की  इस  मांग  के

 बारे  में  क्या  कांयं वाही  की
 जा  रही  है  किं  इस  मामले  की  पुरी  पुरी  जांच

 की
 जाय

 ?

 श्री  ल०  ना०  पुरी  पूरी  जांच हो  रही ह  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Is  it  the  second  time  when  fire
 has  broken  out  in  the  L.I.C.  Office  and  Iwant  to  know  the  time  by  which
 the  investigation  report  would  be  submitted  ?

 Shri  L.  N.  Misra  It  is  true  that  this  fire  incident  is  second.

 Shri  Y.  S.  Chawdhary  :  Are  Government  in  a  position  to  tell  the  main
 cause  Of  the  fire  On  the  basis  of  its  study  of  the  incident  during  the  last  few
 days  ?

 Shri  L.N.  Misra:  It  is  difficult  to  tell  the  cause  of  fire  at  the  present
 stage.

 डा०
 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  )  क्या  सरकार  की  किसीं  समय  यंह  शिकायत  की

 जाने गई  थी कि  किसी  stare से  शरारत  की  जाने  का  शका  ह  !
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 श्री  mo  ato  मझे  ऐसी  शिकायत की  जानकारी  नहीं  है  ।  इसके  लिये  सूचना

 देना  आवश्यक है  ।

 Shri  Bagri  (Hissar) :  On  a  Point  of  Order,  Sir  what  is  the  use  of

 taking  up  this  Call  Attention  Notice  of  the  hon.  ¢Minister is  not  in  4  position
 to  tell  us  anything  ?

 Mr.  Speaker  :  He  has  said  that  the  matter  is  being  inquired  into  and
 till  the  inquiry  is  completed  nothing  can  be  said.

 Shri  Yashpal  Singh :
 Have  the  Government  fixed  any  standard  of

 electric  fittings  in  view  of  the  fact  that  electric  fittings  in  the  market  are  of  a

 very  cheap  quality  ?

 Shri  L.  N.  Misra:  I  can  only  say  that  better  stuff  should  be  used

 Shri  Naval  Prabhakar  :  Has  any  committee  been  appointed  for

 inquiry  into  this  matter  ?

 Shri  L.  N.  Misra:  Only  Officers  are  holding  this  inquiry  and  their

 investigation  work  would  be  completed  soon

 श्री  हेम  बर्रा  )  चूंकि  लोग  समझते हैं  कि  यह  झाग  एक  तोड़-फोड़  की  कार्यवाही

 है  क्या  इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  कराई  जायेगी
 ?

 श्री  न०  ना०  मिश्र  इस  समर्थ  हमारा  ऐसा  बिचार  नहीं  है  ।

 Shri  Heda  (Nizamabad) :  Has  the  view  that  is  widespread  among  the

 people  that  the  people  who  are  ‘holding  general  strikes  and  are
 launching

 ‘Bund’  campaigns  are  trying  their  might  has  been  kept  in  view  while

 investigating  this  incident.

 att  नाथ  पाई  यह  कर्मचारियों पर  श्राप  है  इसलिये इसे  कार्यवाही से  निकाला  जाना

 चाहिय े।

 श्री दी०  फार्मा  :  चंकी  दिल्ली  में  भाग  लगने  कौर  कत्ल की  घटनायें  बहुत  हो  रही

 हैं  तो  क्या  सरकार इ  स  समची  समस्या की  जांचे  के  लिये  एक  उपसमिति  नियत  करेगी ?

 श्री
 ल०  ato  मिश्र  :  मैं  इस  कथन से  सहमत  नहीं  इसलिये हम  सुझाई  गयी  कार्यवाही

 ं  करेंगे ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  यहं  प्राग
 उस

 भवन  में  वातानुकूलन  मार्गों के  कारण  ग्राऊंड  पलोर
 से  तीसरी  श्र  चौथी  मिल  तक  पहुंच गई  थी  कौर  यदि  तो  क्या  भवन  निर्माण  सम्बन्धी

 डिज़ाइन  के  बारे में  जांच  की  जायेगी ?

 श्री ले०  नाठ  मिश्र  हमारी  जानकारीं के  तंतुसार  भाग  तीसरी  यां  चौथी  मंजिल  से

 आरम्भ  हुई  ।

 श्री  जोकरों  आल्वा  भवन  के  जिन  काय  भारी  लोगों  ने  प्यार  कर्त्तव्य  की  शभ्रवहेलना  की

 कया  उन  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही की  जायेगी  कौर  क्यां  सरकार  के  पास  राग  से  बचने  सम्बन्धी

 पर्याप्त  उपाय हैं  ?

 थीं  ल०
 ato

 मिश्र
 :

 ain
 बुझाने

 वालों
 ने  सराहनीय  काम  किया हँ  ।  जहां तक

 कार्यवाही  करने  कां  सम्बन्ध हैं  वेह  जांच  के  परिणाम  मालूम  होने पर  ही  कीं  जायेगी ं।
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 Papers
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 1886  (Saka)

 Tay  साथ  कथित  दुर्व्यवहार

 ALLEGED  ILL  TPREATMENT  OF  A  MEMBER

 श्री  नाथ  पाई
 :

 मेरा  अनुरोध है  कि  श्री  प्रिय  गुप्त  के  साथ  किये  गये  दुव्यंवहार

 बार ेमें  एक  वक्तव्य  दे  दिया  जाय  |

 झच्यक्ष  महोदय  :  मैं  ने  क्राप  को  बताया  था  कि  ag  मामला  इस  प्रकार  न  उठाया जाय  ॥

 मुझे  ग्रा शाहे  भविष्य  में  श्राप  ऐसा  नहीं  करेंग े।  जो  किया  श्राप  चाहते  हैं  मैं कर  रहा  हूं  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  wo  ato  :  किस  विषय  में
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  शिकायत थी  कि  सदस्य  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  गया  था  जेल

 में  शर  जल  से  बाहर भी  ।  मैं  ने  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  गृह-मंत्रालय से  कहा  था

 जिस  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  गृह  मंत्रालय  राज्य  से  सूचना  उपलब्ध कर  रहा  है  कौर  सुचना

 मिलते ही  भेज दी  जायगी ।  तो  क्या  वह  सुचना  प्राप्त  हो  गई  है
 ?

 श्री  ao  ato  मिश्र  :  मुझे  पूनिया  के  जिला  दण्डाधीश से  कुछ  सूचना  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  वह  सुचना  सभा  में  देने  से  पूर्व  उसे  मुझे  भेज
 दें  ।

 ene  es  ee

 सभा  पटल  पर  रख  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ऊनी  होशियारी  स  वितरण  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्री  मनुभाई  :  मैं  ऊनी  होजियरी  ga  वितरण
 जितना  जांच

 समिति  के

 श््रतिबेदन की  एक
 प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।  में
 रखी  गयी

 ।
 देखिये  संख्या

 शैल  दी ०  3262/64]

 सच-लोक  सेवा  आयोग  से  संशोधन  नियम

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ल०  ना०  :  मैं  संविधान के  अ्रनुल्छेद  320 के  खंड  5

 के  ज अच्तगत  दिनांक  24  1964  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर  679  में

 प्रकाशित  संघ-लोक  सेवा  आयोग  से  छूट  संशोधन  1964  की  ब्याख्यात्मक

 टिप्पण  सहित  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।  में  रखी  गयी ।  देखिये

 संख्या  एलं०  टी ०  3263/64]

 तारांकित प्रदान  संख्या  324  क  श्रनुप्रक  प्रश्नों  क  उत्तरों  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों  के

 बारे  में  जानकारी  देने  वाला  विवरण

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ato  to  :  मैं  अमरीका  को

 चीनी
 के
 निर्यात

 के
 सम्बन्ध

 में
 2  2  1964

 के
 तारांकित

 प्रश्न  संख्या
 324  के  अनुपूरक  प्रश्नों
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 29  1964  परिवहन  सहकारी  समितियों  के  बारे  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  182

 के  उत्तर  में  uta

 के  उत्तरों  से  उत्पन्न  होते  वाली  बातों  के  बारे  में  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रता

 विवरण

 ४.  1964  में  निर्वात  की  गई  चीनी  की  माता  10553  cq

 2.  1964  में  निर्वात  की  गई  मात्रा  का  मूल्य

 तो ०  52  लाख  रुपये

 3  1965  में  निर्यात  की  जाने  वाली  चीनी  की  मात्रा  उ  लाख  ८

 4  1965  में  निर्यात  को  जाने  वाली  मात्रा  में  से  कोई  मात्रा  रक्षित  नहीं  रखों  जाती  ।

 सहकारी  समितियों  के  लिए  रद  ay  1963  शौर  1964  में

 निर्यात  करने  के  लिये  सटकारी

 समितियों  द्वारा  संभरित  की

 गई  कच्ची  चीनी  की  मात्राएं

 निम्न  प्रकार थी

 निर्यात  के  लिए  प्राप्त  गई  (1) में  दर्शायी  गई  मात्राओं

 ay  में  से  सहकारी  कारखानों द्वारा कच्ची  चीनी  की  कुल  मात्रा

 टनों  संभरित की  गई  कच्ची  चीनी की

 मात्रा

 टनों  में  )
 क  मवाना  आ  ि  थ  ा  Pa  ES  pS  a  KS  SSS  SSS

 1963  2°52  0°77

 1964  2°24  0°98

 सरकारी  श्राइवासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 क्हाँ  वाही  सारों दा

 श्री  सिद्धनंजप्पा  मैं  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  की  वर्तमान  wa  में  हुई

 आठवीं
 बैठक

 का  कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल  पर  रखता
 हूं  ।

 en ee  ats

 परिवहन  सहकारी  समितियों  के  बारें  में  तारांकित  प्रदान  संख्या  182

 के  उत्तार  में  शुद्धि

 CORRECTION
 OF  ANSWER  TO  S.  Q.  No.  182  RE.  TRANSPORT

 COOPERATIVES

 परिवहन  मंत्री  राज
 :

 श्री  बूटासिंह के  इस  आशय  के  एक  अनुपूरक  प्रश्न  का
 उत्तर  देते  हुए  कि  क्या  सरकार का  विचार  परिवहन  सहकारी  संगठनों  की  सहायतार्थ
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 Direct  Taxes  (Amendment)  Bill  September  29,  1964

 राज

 अलग  वित्तीय  निगम  स्थापित  करने  का  मैंने  उत्तर  दिया  था  कि  एसे  निगम  स्थापित

 करने के  बारे  में  परिवहन  सहकारी  संगठनों  संबंधी  sears  दल  की  एक  सिफारिश  यह  भी

 कि  निधियां  राज्य  सरकारों या  भारत  के  राज्य  बैंक  से  ली  जायें  |  इस  बारे  में  अध्ययन  दल  की  वास्तविक

 सिफारिश यह  है  कि  परिवहन  सहकारी  संगठनों  के  लिए  वित्तीय  भ्र भि करण  राज्य

 एवं  जिला  सहकारी  बैंक  कौर  राज्य  वित्तीय  निगम  होंगे  जो  राज्य  सरकारों  से  अथवा  भारत  के

 राज्य
 बैंक  राज्य  सरकार

 की
 गारंटी  प्राप्त

 कर
 सकेंगे  ।

 ay  ree

 प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 DIRECT
 TAXES  (AMENDMENT)

 अध्यक्ष  महोदय  :  परब  सभा  श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी  द्वारा  24  1964 को  प्रस्तुत

 निम्नलिखित  प्रस्ताव पर  विचार

 प्रत्येक  करों  संबंधी  कुछ  विधियों  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  ।
 पी

 श्री स०  मो०  बनर्जी  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों का

 स्वागत  किया  ही  जाना  चाहिये  eg  इस  के  साथ  ही  मैं  ae  निवेदन करना  चाहता

 हूं  कि  राय-कर
 की

 बकाया
 राशि  वसूल  करने  के  लिए  कोई  प्रभावी

 कदम  नहीं
 उठाये

 गये  हैं  ।

 यह  महसूस किया  जा  है  कि  प्राय-कर  विभाग  बड़े  आदमियों के  साथ  नर्मी  का  व्यवहार कर

 रहा  है  छोटे  वर्गों  के  लोगों  के  साथ  कठोरता बरत  रहा  है  ।  सामान्य  लोगों  को  पकड़ा जा

 रहा है  तौर  तंग  कियां  जा  रहा  पर  बड़े  व्यक्तियों  जिन से  292  करोड़  रूपये  बकाया

 राय-कर  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाये  जाते  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  निम्न  मध्य  वर्ग  के  लिये  जिनकी  बढ़ते  हुए  मूल्यों  से  कमर

 टूट  गई  आय-कर  की  छूट  की  रकम  को  3200 रुपये  से  बढ़ा  कर  6,000  रुपये कर  के

 राहत  देनी  चाहिये  ।  विधेयक के  खंड  3  का  स्वागत  >
 Q)  जिस में  यह  उपबन्ध  है  कि  करदाता

 की  कूल  maa  से  वह  विशेष  भत्ता  निकाल  दिया  जायेगा  जो  उसको  उसके  मालिक  द्वारा  मकान

 किराया
 देने  सम्बन्धी  व्यय को  पुरा  करने  के  लिये  दिया  जाता  है  ।

 खंड  5  मे ंजो  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  किसी  करदाता  द्वारा  नेहरू  स्मारक  कोष  में  दिये  गये
 दान

 की  रकम  पर  राय-कर  में  छूट  यह  सरकार  के  लोकतंत्रीय  कार्य-पद्धति  के

 प्रतिकूल  है  खेद  कीं  बात  हू  कि  श्रायबकर  की  छूट  के  साथ  देश  के  प्रिय  नेता  का  नाम

 जा  रहा है
 ।  सरकार

 यह  बताये  कि  श्री  विश्वनाथ  शालिनी  की  श्रध्यक्षता  में  नियुक्त

 सिफारिशें  क्रियान्वित  की  गयी

 किये  गये  आयकर  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  हुमा  ae  क्या  त्यागी  समिति  की a
 । ह

 मद्दे इस बात इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  इस  बिल  द्वारा
 दो  तीन  अच्छी  चीजें  हो  जायेंगी  परन्तु  वैसे

 सामान्य  सेदेखा  जाय  तो  जो श्राशायें  हमने  वित्त  मंत्री  महोदय  से  लगाई  थीं  वह  पुरी
 नहीं

 हो
 सकीं

 ।  उन  में  दमें  निराशा का  मुख  भी  देखना  पड़  रहा  है  ।  wa  में  मेरा

 यही  निवेदन है  कि  नेहरू  का
 नाम  लेकर  बिरलों  कौर  टाटों

 को  रिसाने का  Madd  नहीं  देनी  चाहियें  +
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 1886  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 श्री
 ब्०

 ato  गांधी  (  बम्बई  केन्द्रीय  दक्षिण  मैं  इस  विधेयक  का
 स्वागत  करता  हूं  faa

 मंत्री  महोदय  ने  समय  समय पर  इस  सदन  में  भाषण  देते  हुए  हुए  जो  कई  प्रकार  के  अ्राश्वासः  दिये

 थे  उन्हें  इसमें  कार्यान्वित किया  गया  है  ।  इसका  वास्तविक  उद्देश्य  कर  देने  वालों को

 सुविधायें  प्रदान  करना  ae  मेरे  विचार में  इस  दिशा में  विधायक  को  ठीक  ढंग  से  ही  रखा

 गया
 है

 ।  विधेयक
 के

 उपबन्धों
 द्वारा  कर-दाताओं  को  कुछ  राहत

 उपलब्ध
 हो  जायेगी

 ।

 खंड  3  जिसमें
 कर  दाता  की  कुल  श्राय  में  से  उसको  उसके  मालिक  द्वारा  मकान  का

 किराया  देने  सम्बन्धी  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिये  दिये  गये  विशेष  भत्ते  को  निकालने की  व्यवस्था

 मध्य  वर्ग के  लोगों  निश्चित  राय  वाले  कर्मचारियों  को  बड़ी  राहत  मिलेगी  ।  खंड

 5  एक  शभ्रच्छा  उपबन्ध  है  जिस  में  उन  व्यक्तियों  को  रियायत  दी  गई  है  जो  नेहरू  स्मारक

 कोष
 में

 दान  इस  प्रस्ताव
 पर  को  भी  सहमति  प्रकट  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 अचल  सम्पत्ति के  हस्तांतरण  के  पंजीयन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने के  बारे  में  खंड  10  झर  ठेकेदारों

 द्वारा  जानकार  दिये  जाने  के  सम्बन्ध में  खंड  18  के  द्वारा  कर  को  रोकने में  सहायता

 मिलेगी  |

 श्री  प्रभात  कार  :  वित्त  मंत्नी  महोदय ने  काफी  सोच  विचार  के  बाद  कर  उपबन्धों

 में  संशोधन करने  के  लिए  यह  विधान  प्रस्तुत  किया  है  ।  उनका  उद्देश्य  कर  एकत्रित करने  वाली
 मशीनरी

 को
 तेज  करना भी  है  ।  मेरा  निवेदन  यह है  कि  वर्तमान  स्थिति  में  oa  कि

 निर्वाह  की  दैनिक  आवश्यकता  staal  के  मूल्यों में  अत्याधिक  विधि हो  गई  कम  वेतन

 पाने  वाले
 कर्मचारियों

 को  ही  सर्वाधिक कष्ट  ठ  है  |

 श्री  राम  सहाय  पांडे
 :  एक  औचित्य प्रश्न  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  क्या  किसी

 माननीय  सदस्य
 को  सदन  में  प्रधान  मंत्री  के  स्थान पर  बैठने की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ?

 an  ~~
 विभूति  मिश्र  उस  समय  प्रधान  मंत्री  के  स्थान  पर  as  थ े)

 (Shri  Bibhuti  Misra  was  at  that  moment  sitting  in  the  Prime
 Miniter’s  Seat).

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इसका  निर्णय  वह  दल  के  अ्रन्दर  कर  सकते  हैं  |

 mua
 महोदय

 :
 उचित  यही  है  कि  प्रधान  मंत्री  का  स्थान  उनकी  अनुपस्थिति  में  खाली

 रहना  यही स्वस्थ ait  भ्रमणी  परम्परा  है  !

 श्री  प्रभात  कार  :
 हमने  सुझाव  दिया  था  कि  360080  पराडकर  लगाने के  बजाय  कम  से

 अनिवार्य  बचत  योजना
 कम  7500

 रु०  तक  की  राय  पर  आयकर  में  छूट  दी  जायें  ।

 वापिस  ले  लिये  जाने  के  बाद  कम  वेतन  पाने  वाले  वर्ग  पर  कर  का  बोझ  किसी  प्रकार  भी  कम

 नहीं  gat  है  ।
 हम  यह  देखते  है ंकि  कुछ  कर्मचारियों  को  जो  मकान  किराया  भत्ता ले  रहे

 उन्हें  रियायत  दी  जा  रही  है  लेकिन वह  रियायत  300  रु०  के  बाद  दी  जायगी  ।  थ इसका भ्रर्थ ae

 यह  है  कि
 300

 रु०  से
 ग्रसित  प्रतिमास

 मकान
 किराया  भत्ता  लेने  वालों  को  wale  जिनका

 मा  सिक  वेतन  जिनका  1500  2000
 रु०  के  बीच  we  यह  रियायत  मिलेगी  |

 जब
 तक  यह  सोचते हैं  कि  काफी  अधिक  मकान-किरांये के  कारण  कर  में  कुछ  छूट  दी  जानी

 चाहिये
 तो  मैं

 पूछता  हु ंकि  जो  कर्मचारी  ऐसी  स्थिति  में  रहते  हैं  जहां  वे  25  से  30  प्रतिशत तक
 अपना

 मासिक  वेतन  मकान  किराये  के  तौर  पर  देने  के  लिए  मजबूर  उन  के  लिए  क्यों  नहीं  कुछ
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 Direct
 Taxes  (Amendment)  Bill

 Asvina
 6,  1886

 (Saka)

 प्रभात

 किया  गया  है  ।  मैं  मानता हूं  कि  उनके  मामले  में  कर  बचाने का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ?

 लेकिन  वर्तमान  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  आवश्यक तो  यह  fe  यह  रियायत  निम्नतम

 श्रेणी के  वेतन  भोगी  उन  कर्मचारियों को  दी  जानी  जिनकी  संख्या  सबसे  afr  है  कौर  जो  बढ़ी

 हुई  कीमतों  के  कारण  राज  पिसे  जा  रहे  हैं
 ।

 यह  एक  मच्छी  बात  है  कि  खंड  10  के  द्वारा  ग्रा यं कर  भ्रधिनियंम में  धारा  230 कਂ  जोड़ी जा

 रही  है  जिससे  पंजीयक  अधिकारी  50,000 रु०  से  अधिक  के  मूल्य  के  किसी  भी  प्रत्येक  का

 f
 पंजीकरण  नहीं  जब  तक  कि  कर  चुकता  प्रमाणपत्र  नहीं  पेश  किया  जाता

 उसी  प्रकार खंड  18  भी  अच्छा  उपबन्ध  है  जिसके  अधीन  ठेकेदार को  सारा  ब्योरा  आयकर

 कारी  को  देना  पड़ेगा  ।  इन  उपबन्धों का  स्वागत  है  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं कि  आयकर  या  अन्य  करों  के  परिवर्तन  के  कारण
 करों

 को
 बचाने

 का
 परिमाण  बढ़ा

 है  या  कम  हुआ  इसे  मालूम करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  ने  कया  ठोस
 प्रयत्न

 किये  हैं
 ?  ww

 बताया  गया  है  कि  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने  तथा  झरे  की  उचित  नियंत्रण
 में  लाने

 के  लिए  किये गये  उपाय  इसलिए  बेकार  सिद्ध  हो  जाते  हैं  कि  छिपाया  हुमा
 रुपया  काफी

 मात्रा  में  बाजार  में  पहुंचता  है  ।  अक्सर  ही  यही  कहा  जाता  है  कि  जब  तक  इस  रूपये  की

 हम  जब्त  नहीं  करते  तब  तक  at  पर  काबू  पाना  कठिन  है  ।  लेकिन  fora  बैंक

 अपनी  सारी  ताकत  के  बावजूद  इसमें  असफल रहा  है  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  फ़िल्मों  में  काम  करने

 वाले  कुछ  लोगों  के  लाकसे  की  जांच  पड़ताल  के  वह  क्यों  बन्द  कर  दिया  गया  lag

 जांच  पड़ताल  सभी  as  बड़े  शहरों  में  की  जानी  करों  की  पूरी  पूरी  वसूली  के  लिए  कर

 ada को  रोकने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  को  ठोस  कारवाई  करनी  चाहिये  जो  उसने  at

 तक  नहीं की  है  ॥

 अब  खंड  5  से  आयकर  अधिनियम  की  धारा  88  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।  यह  wast

 लाल  स्मारक  निधि  में  चन्दा  देने  वाले  व्यक्तियों  को  श्रायकर  में  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  है
 ।  इस  खंड

 का  वास्तविक  ae  यह  है  कि  हम  एक  ऐसी  स्थिति  में  ot  पहुंचे  हैं  जब  कि  रियायत  दिये  बिना  उस

 निधि  में  steer  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  खंड  को  शामिल  करना  भारत  के  उस  महान

 नेता का  तथा  हमारा  श्रीमान  है

 परिसमापन  किये  जाने  वाले  तथा  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  वाले  समवायों  सम्बन्धी

 उपबन्ध से  मैं  सहमत  हुं  ।  मैं  वित्त  मंत्री के  इस  सुझाव  से  भी  सहमत  हूं  कि  ag  रियायत  पिछले  तीन

 साल के  एकत्र  लाभ  के  लिए  दी  जानी  चाहिए  ।  इसलिए  खंड  में  रखी  गयी  तीन  साल  की  अवधि

 उचित  है  ।  पन्त  उन  धर्मदान  संस्थाओं  के  काम  की  भी  जांच  होनी  चाहिये  जिन्हें  रियायत  दी

 जानी  है  ताकि  उस  रियायत  का  दुरुपयोग  न  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ग
 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair  J

 श्री  नारायण  दादी  :  मैं  इस  विधेयक  के  प्रयोजन  कौर  उद्देश्यों  से  सहमत  हुं  ।

 इसमें  कोई
 सन्देह  नहीं  हो  सकता  कि  इस  विधेयक  द्वारा  दी  जाने  वाली  कुछ  रियायतें  उचित  हैं  कौर

 उनसे  आयकर  दा ताशों  को  कठिनाइयां  कम  हो  जायेंगी  ।  मैं  अ्रपने  पुर्व  वक्ता  के  इस  कथन  का  समर्थन

 करता हूं
 कि  वेतनभोगी  कर्मचारियों  के  एक  विशेष  वर्ग  को  थोड़ी  सी  छूट  देने  से  काम  समाप्त  नहीं हो
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 29  1964  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 जाता  ।  कीमतें  तौर  जीवन  निर्वाह  व्यय  बढ़  जाने  भ्र  दूसरी  ओर  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  का

 बोझ  भी  बढ़  जाने  के  कारण  वेतनभोगी  लोग  are  विशेषकर  अधिक  त्रस्त  कौर  पीड़ित  हैं  ।  मैं

 इस  सुझाव  का  पूरा  पुरा  समर्थन  करता  हूं  कि  खास  कर  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  के  मामले  में

 कर  से  कुल  छूट  की  निचली  सीमा  को  काफी  प्रतीक  बढ़ा  दिया  जाये  ।  विशेषकर  निचले  ः  के

 वेतनभोगियों  को  तो  अवश्य ही  कुछ  मदद  दी  जानी  चाहिये  |

 अरन्य  दूसरी
 जो

 सहायता  दी  गयी  है  वह  भी  उचित  ही  है  जैसे  उन  कम्पनियों  के  संचित  लाभ  के
 सम्बन्ध में  जिन्हें  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ले  लिये  जाने  पर  समाप्त  किया  जा  रहा  हो  ।  इस

 विषय  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  यह  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  जिस  संचित  लाभ  को  लाभांश  की

 परिभाषा  से  बाहर  रखा  जा  रहा  है  वह  पिछले  तीन  वर्षों  से  पहले  की  अवधि  का  ही  क्यों  मैं  तो

 यह  कहूंगा  कि  यदि  कर-ग्रपवंचन  सिद्धान्त  रूप  में  या  तथ्य  के  आधार  कोई  संभावना  न  हो

 या  कौर  कोई  ठोस  कारण  न  हो  तो  इस  we  के  लिए  यह  छोटा  सा  अ्रपवाद  भी  समाप्त  कर  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 aq  मैं  स्वीकृत  धम दाय  प्रयोजनों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  अंशदानों  पर  कर-छट  की  सीमा

 हटाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।  विशेष  कर  नेहरू  स्मारक  कोष  के  लिए  अंशदानों  के  सम्बन्ध

 में  सीमा  हटाये  जाने  के  बारे  मेरा  मत  यह  है  कि  ae  प्रस्ताव  लोक-नीति  के  विपरीत  है  ।  राष्ट्र  पिता

 महात्मा  गांधी  के  स्मारक  कोष  के  लिए  लोगों  ने  सब  उदारता  से  धन  दिया  प्रौर  इस  कोष  में  भी  लोग

 way  ही  देंगे  लेकिन  उस  कोष  में  भ्रंश दान  के  सम्बन्ध में  छट  की  सीमा  समाप्त  करने  के  लिए

 कोई  संशोधन  नहीं  लाया  गया  था  |  हमें  एक  सी  सार्वजनिक नीति  के  सिद्धान्तों का  पालन  करना

 होगा  प्रौढ़  इस  प्रकार  का  भेदभाव  करना  या  इस  प्रकार  का  पुर्व  उदाहरण  स्थापित करना  अनुचित

 सार्वजनिक  नीति या  औचित्य  का  ऐसा  कोई  भी  कारण  मझे  दिखायी  नहीं  पड़ता  जिससे

 कि  इस  कोष  में  दान  देने  वालों  को  इस  प्रकार  की  कोई  विशेष  रियायत  देना  ठीक  समझा  जा  सके  |

 at  वह  उपबन्ध  भी  बहुत  बरच्छा  है  जिसके  द्वारा  सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  के  पंजीयन

 पर  प्रतिबन्ध लगाया  गया  है  ।  लेकिन  कर  वसूली  की  प्रणाली  को  अधिक  चुस्त  बनाने  की
 प्रक्रिया

 के  बारे  में  दो  एक  बातें  मझे  कहनी  हैं  ।  जैसे  खंड  8  कौर  9  भ्रमित  कर  निर्धारण  के  फलस्वरूप  कर

 के  ग्रीम  भूगतान  के  बारे  में  हैं  जारी  की  गयी  नयी  नोटिसों  के  बारे  में  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कर  की

 भ्रग्निम  अदायगी  के  लिए  मांग  को  बार  बार  बदलना  कौर  afafaa  वित्तीय  विवरणों  की  मांग  करना

 व्यर्थ है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कर  सम्बन्धी  दफ्तरों  में  इस  बार  बार  कर  की  प्रथा  के

 कारण काम  का  बोझ  इतना  ज्यादा  बढ़  गया  है  कि  वास्तव  में  जिन  कठिन  मामलों  में  धिक  समयਂ

 भ्र  ध्यान  देने  की  जरूरत  होती  है  उस  पर  विचार  कौर  कार्यवाही  करने  के  लिए  कर  अधिकारियों

 के  पास  कोई  समय  ही  नहीं  रहता  ।  ऐसे  अनेक  मामले  होते  हैं  जो  जल्दबाजी  में  निबटाये  नहीं  जा

 सकते श्र  न  ही  वे  निबटाये जाने  चाहिये  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  इन  महत्वपूर्ण  मामलों  को  भी  निबटाने

 के  कर  भ्र धि कारियों  को  पर्याप्त  समय  नहीं  मिल  पाता  ।  मेरा  विश्वास है  कि  कानन  में

 इस  प्रकार  के  परिवर्तनों  से  कर  वसूली  की  प्रणाली  कौर  धिक  पेचीदा हो  जाती  है  गोकि  कुछ

 थोड़ी  सी  रकमें  समय  से  पहले  ही  aa  प्राप्त  हो  जाती  हैं  ।

 ठेकेदारों  द्वारा  प्राप्त  ठेकों  की  सुचना  कर-श्रधिकारियों  को  देने  की  व्यवस्था  वाला  उपबन्ध

 भी
 बहुत  है  ।  लेकिन  मेरे  विचार

 से  50,000  रुपये  की  यह  सीमा  बहुत  रूम  है  इसलिए

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 इसे  बढ़ा  कर  1  लाख  रुपया  कर  दिया  जाना
 चाहिये

 क  fe  मूल्यों की  वृद्धि  के
 कारण  लेन  देन  का  परिमाप  भी  काफी  बढ़  ग्या  है  ।
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 ———

 नारायण

 सम्पदा  शल्क  सम्बन्धी  उपबन्ध  भी  aga  wee  हैं  लेकिन  उस  विषय  में  हिसाब  लगाने  की

 कुछ  कठिनाइयां  अवश्य  हैं  ।  सम्पदा  शल्क  के  भुगतान  के  लिए  जो  सम्पत्तियां  बेची  जाती  उनके

 सम्बन्ध  में  वास्तव  में  सम्पदा  शल्क  की  कितनी  छट  दी  जाये  इस  में  प्रस्ताव  में  कछ  गणना

 सम्बन्धी  कठिनाइयां  अवश्य  विद्यमान  हैं  ।  अन्यथा  ये  दोनों  ही  उपबन्ध  अच्छे  हैं  ।

 सामान्य  तौर  पर  विधेयक  के  सारे  ही  उपबन्ध  ठीक  हैं  लेकिन  ब्यौरे  सम्बन्धी

 कुछ  मामले  ऐसे  जैसे  एक  जोर  तो  रियायत  कौर  दूसरी  कौर  कर-व्यवस्था  को  अधिक  कड़ा

 जिन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  मरार का  :  मैं  इस  विधेयक  का  इसलिए  स्वागत  करता  हं  कि  इस  f

 के  द्वारा  उन  झ्राश्वासनों  को  पूरा  गया  है  जो  माननीय  वित्त  मंत्री  a4  पिछले  as

 झ्रघिवेशन  में  दिये  थे  ।  इस  विधेयक  के  पांच  प्रयोजन  हैं  :  कुछ  रियायतें  देना  ;

 अनभिप्रेत  कठिनाइयां  दूर  करना  उपबन्धों  को  कड़ा  बताना  ;  कुछ  अवधि

 रियायतों  को  वापिस  लेना  शौर  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कुछ  मामलों  का  विवेचन  करना  ।

 इस  विधेयक  की  इस  आधार  पर  झ्रालोचना  की  गयी  है  कि  इसमें  कुछ  रियायतें  दी  गयी  हैं  ।

 लेकिन मैं  यह  देखता  हुं  कि  इसमें  केवल  दो  रियायतें ही  दी  गयी  हैं  ।  पहली  रियायत  यह  है  कि  वेतन

 भोगी  वर्गों  के  लिए  300  प्रति  मास  तक  के  मकान  किराये  भत्ते  पर  छुट  दी  जायेगी  दूसरी  यह

 कि  धार्मिक  dermal  को  लाभांश  ara  पर  अधिक  से  अधिकर  के  राजनीतिक  अंश  के  बराबर  छट

 मिलेगी  ।  बजट  पर  चर्चा  के  समय  ही  वित्त  मंत्री  ने  इन  दो  बातों  को  मान  लिया  था  शरार  मझे  प्रसन्नता

 है  कि  उन्होंने  अपना  वचन  पूरा  करने  के  लिए  ये  उपबन्ध  प्रस्तुत  किये हैं  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  दो  कठिनाइयां  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  :  एक  यहं  कि  यदि

 किसी  सम्पत्ति  पर  सम्प्रदा  शल्क  र  पूंजी  लाभकर  दोंनों  ही  लगा  जानें  वाला  हौ  ौर  यदि  कल  कर

 100  प्रतिशत से  श्रधिंक  होता  हो  ate  दूसरी  यह  कि  उस  पर  कर अ्रधिनियम के  श्रीहीन  5000  रु०

 का  सामान्य  उपहार  भी  व्यय  कर  अधिनियम  के  अधीन  झरा  जाता  है  जब  कि  वहू  धन  कर  अधिनियम

 के  क्षेत्र  से  मुक्त  होता
 है  ।  इन  दोनों  ही  बातों  को  दूर  करने  के  लिए  वर्तमान  विधेयक  में  व्यवस्था

 की  गयी है  ।

 तीसरा  संशोधन  कम्पनियों  के  परिसमापन  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यदि  किसी  कम्पनी  का

 समापन  इस  उद्देश्य  से  जाता  है  कि  कर  बचाया  जाये  तब  तो  यह  ठीक  है  कि  उसके  संचित

 लाभ  के  वितरण  पर  कर  लगाया  जाये  लेकिन  कम्पनी  को  सरकार  द्वारा  ले  लिये  जाने  पर  उसके

 लाभांश  के  वितरण  पर  भारी  कर नहीं  लगाए  जाने  चाहिये  |  मेरे  पुजवाता  ने  यह  प्रश्न  पुछा  था  कि

 तीन  ag  की  अवधि  क्यों  हो  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  विधेयक  पर  विचार  के  प्रस्ताव  पर

 भाषण  में  बताया  था  कि  सरकार  द्वारा  हस्तगत  करने  से  सम्बन्धित  बातचीत  काफी  समय  लेती  है
 झर  उस  दौरान  इस  विषय  की  जानकारी  फसल  जाने  पर  कुछ  कम्पनियां  कर  बचाने  के  उद्देश्य  से

 सारे  संचित  लाभ  ग्रंशधारियों  में  बांट  सकती  हैं  ।  इसलिए  तीन  वर्ष  की  अवधि  रखी  गयी  है  कि  इस
 अवधि  में  संचित  लाभ  कर  से  मुक्त  नहीं  होंगे  लेकिन  उससे  पहुंचे  के  संचित  लाभ  मुक्त  रखे  जायेंगे  ।

 मैं  समझता हूं
 कि  यह  न  केवल  न्यायोचित  है  बल्कि  इसके  लिए  पर्याप्त कारण  हैं  ।

 आयकर  भ्र घि नियम  के  उपबन्धों
 को

 कठोर  बनाने  के  लिए
 दो

 उपबन्ध  हैं  ।  एक  तो  कुछ
 रेंजों  का  पंजीयन  है  ।
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 7  1886  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 सब  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  या  उन  सम्पत्तियों  के  स्वामित्व  को

 सीमित  करने  झ  वा  समाप्त  करने  से  सम्बन्धित  कोई  दस्तावेज  भारतीय  पंजीयन  झधघिनियम  के  अन्तर्गत

 तब  तक  पंजीबद्ध  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  कि  आयकर  अधिकारियों  से  भुगतान  का  प्रमाण  पत्न  प्राप्त

 नन  कर  लिया  जाये  ।  उसके  लिए  50,000  रुपये  की  एक  सीमा  निर्धारित  की  गयी  है  ।  इसका  मतलब

 वह  है  कि  वह  सम्पत्ति  50,000  रुपये  से  कम  मूल्य  की  हो  तो  उसका  पंजीयन  करना  आवश्यक

 नहीं  होगा  कौर  पंजीयन  के  समय  आयकर  अधिकारी से  भुगतान  प्रमाणपत्र  लेने  की  भी  जरूरत

 नहीं  होगी  ।  श्री  बड़े  तथा  कुछ  सदस्यों  ने  इस  सीमा  को  बढ़ा  कर  1  लाख  रु०  कर देने के  लिए

 धन  प्रस्तुत  किया  है  ।  लेकिन  मैं  श्री  दांडेकर  को  भी  जिन्हें  यह  सीमा  कम  मालूम  होती  बताना

 चाहता  हूं  कि  1949  में  पारित  पिछले  अधिनियम  में  अर्थात  कर  का  भुगतान  का

 भ्र धि नियम  में  कोई  सीमा  नहीं  रखी  गयी  थी  ।  मेरे  विचार  से  50,000  रुपये  की  ae  सीमा

 कुछ  अघिक  है  ale  इसलिए  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  ae  सीमा  घटा  कर  10,000

 रुपये  कर  दी  जाये  क्योंकि  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  कर  अपवंचन  की  संभावित  ल्रूटियों  को  दूर

 करना  तथा  छिपाये  हुए  धन
 पर

 कर  लगाना  है  ।  as  भी  संभव  है  कि  सम्पत्ति  के  मूल्य  का  निर्धारण

 जान  बूझ  कर  वास्तविक  मूल्य  से  कम  रांका  जाये  ग्रोवर  ऐसा  होने  पर  50,000  रुपये  की  सीमा

 से  भी  अपेक्षित  उद्देश्य  पुरा  न  हो  सकेगा  ।  इसके  यहां  कोई  कर  प्रस्ताव  नहीं  यह  केवल

 एक  नियम  है  ।  प्रमाणपत्र  जारी  करने  की  व्यवस्था  के  कारण  आयकर  विभाग  का  कुछ  थोड़ा  सा

 काम  बढ़  सकता  है  लेकिन  यदि  बिना  दिये  सम्पत्ति  का  हस्तांतरण  करने  वालों  पर  कर

 लगाना  है  तो  थोड़ा  अ्रघिक  काम  करना  मंजूर  करना  ही  पड़ेगा  ।  चूकि  कृषि  सम्बन्धी  सम्पत्ति  इस

 से  परे  रखी  गयी है  इसलिए  यह  बिल्कुल  उचित  है  कि  यह  सीमा  50,000
 रुपये

 से  घटा

 कर  10,000  रूपये  कर  दी  जाये  ।

 इस  विधेयक  का  एक  उदेश्य  ae  भी  है  कि  अनभिप्रेत  रियायत  समाप्त  कर  दी  जाये  ।  ae

 कलाकारों  शभ्रभिनेताओओं  आदि  के  मामलों  में  किया  गया  है  |  वर्तमान  झ्रायकर

 अधिनियम  के  आ म्रन्तगत  वे  अपनी  कुल  राय  का  25  प्रतिशत  तक  वार्षिकी  बचत  के  रूप  में  जमा

 कर  सकते  हैं  लेकिन  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  पर  वे  अपनी  कुल  राय  का  नहीं  बल्कि  केवल

 व्यावसायिक  अय  का  ही  25  प्रतिशत  जमा  कर  सकेंगे  |  उन्हें  यहं  सुविधा  सम्पूर्ण  राय  के  सम्बन्ध

 में  देने  का  सरकार  का  कभी  विचार  नहीं  इसलिए  केवल  व्यावसायिक  पर  ही  उन्हें  ग्न  छूट  देने

 । का  विचार  है

 विधेयक  में  उल्लिखित  vex  बातें  अधिकतर  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  हैं  लेकिन  वे  आयकर

 faq  के  उचित  vada  लिए  ग्रीवा  उसे  कठोर  बनाने  के  लिए  हैं  ।  जैसा  कि  श्री  खांडेकर

 ने  उनसे  निस्संदेह  कुछ  काम  बढ़  जायेगा  कौर  अधिनियम  ज्यादा  पेचीदा  हो  जायेगा  लेकिन

 न्याय के  fea  में  वह  अ्रावश्यक है है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  सबसे  महत्वपूर्ण  एक  आश्वासन  यह  भी  दिया  था  कि  यदि  प्रत्यक्ष  कर

 की  वसूली  सालाना  1,000  करोड़  रुपया  होती  तो  वह  जित  तथा  मनजीत  राय  पर  प्रत्यक्ष

 करों  की  दरें  काफी  तक  काम  कर  देंगे  दम  तराशा  करते  हैं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  कभी

 भविष्य  में  अपने  इस  आश्वासन  को  पुरा  कर  सकेंगे  |

 ग्रस्त  में  संशोधन  संख्या  16  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उसमें  ara  कर  अधिकारी  era  सम्पत्ति

 के  पंजीयन  के  सम्बन्ध  में  प्रमाण  पत्न  देना  अस्वीकार  करने  उस
 व्यक्ति

 को  कपिल  करने
 के

 क
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 अधिकार  की  मांग  की  गयी है  ।  यह  संभव  है  कि  go  मामलों  में  हस्तांतरण  पुरा  हो  जाने  के

 बाद  हस्तांतरण  करने  वाला  व्यक्ति  विचार  बदल  दे  और  arse  अधिकारी  की  सांठगांठ

 से  हस्तांतरण  करना  न  चाहे  ।  ऐसे  मामलों  में  उस  व्यक्ति  को  जिसके  पक्ष  में  हस्तांतरण  किया  जाता

 है  यह  अधिकार  होना  चाहिये  कि  वह  श्रावित  के  पास  प्रमाणपत्न  के  लिए  अरपिल  कर  सके  ।  माननीय

 वित्त  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वे  atta  का  यह  उपबन्ध  शामिल  करे  क्योंकि  पहले  -1  949  के

 नियम  में  भी  इसी  प्रकार  का  एक  उपबन्ध  था  कौर  उसमें  पीड़ित  व्यवित  को  adie  का

 स्पष्ट  रूप  से  दिया  हुमा  था  |

 थ्री  हेमा  :  जैसा  कि  श्री  मुरारका  ने  बताया  वित्त  मंत्नी  ने  यह  विधेयक

 बजट  अधिवेशनों  में  दिये  हुए  भ्र पने  आश्वासनों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  है  कौर  कर

 वसूली  की  वर्तमान  पद्धति  में  सुधार  करने  या  उपबन्धों को  कठोर  बनाने के  लिए  नहीं  |  यह  एक

 बहुत  weer  बात  है  कि  वित्त  dal  ने  वेतनभोगी  कर्मचारियों  को  मकान  किराये  के  मामल  में

 रियायत दी  है  लेकिन  मेरे  विचार से  यह  प्रयास  कछ  भ्रन्यमनस्क रूप  से  किया  गया  है

 क्योंकि  अधिकतम  सीमा  केवल  300  रुपये  ही  रखी  गयी ह  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वें  इस

 सीमा के  बजाय  वेतन का  कोई  प्रतिशत  अगौर  रात  ही  निर्धारित  कर  देते  ।

 बे नामी दारों  से  संबंधित  उपबन्ध  अच्छा  है  लेनी  उससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  विवेकी

 मकान  वगैरह  बनाने में  एक  से  ज्यादा  ठेकेदार भी  हो  सकते  हैं  या  कोई  भी  नहीं  हो  सकता  है  ॥

 इसलिए  मेरे  विचार  से  50,000  रुपये की  इस  सीमा  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगाः

 ae  न  ही  श्री  मुरारका  द्वारा  सुझायी  गयी  10,000  रुपये की  सीमा  से  कोई

 दल

 निकलेगा

 क्योंकि  कर  बचाने के  लिए  वे  अर  रास्ते दूढ  निकाल  लेंगे  |

 नशों  के मलय  समवाय  के  संचित  लाभ  के  अनसार  घटते  बढ़ते  सन रटते  हैं  श्र  इसलिए  समवाय  के

 परिसमापन  के  समय  प्रत्येक  अंशधारी  की  गिनती  उन  अंशधारियों  में  करना  जो  समवाय  की

 स्थापना  के  समय  a  म्रंशधारी  अनचित  है  ।  इसलिए इन  उपायों  से  ऐसे  अ्रंशधा  रियों  के

 साथ  न्याय  का  बर्ताव  नहीं  हो  सकता  |  यही  कारण  है  कि  वित्त  मंत्री ने  तीन  वह  को  छूट
 दी  है  ।

 | इन  शब्दों के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं

 श्री  उ०  Ho  त्रिवेदी  ):  इस  विधेयक  के  अधिकांश  उपबन्ध  प्रशंसनीय

 & el  सेब  से  पहली  बात  यह  हैकि  इन  दिनों  जब  कि  रुपये का  गिर  गया

 कि  1938 की  तुलना  में  वह  fae  डेढ़  कराने  ही  रह  गया  है  यही  उपयवत्त  है  कि  आयकर के

 लिए  oz  की  सीमा  3,600  रुपये  से  बढ़ाकर  4,800  रुपये कर  दी  जानी  चाहिये  ।  राज  400

 रुपये  माहवार  पाने  वालें  की  क्रयशक्ति  भी  fare  नगप्य सी  है  कौर  वह  युद्ध से  पुर्व के
 100  रुपये  के  बराबर भी  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव है  कि  इस  दिशा  में  शीघ्र  कदम

 उठाये जाने  चाहिये  |  are  हैकि  वित्त  मंत्री  इस  भ्रांत  ध्यान  देंगे  कौर  अगली  बार  वित्त  विधेयक

 पर  विचार  करते  समय  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करेंगे

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब प्रत्यक्ष  करों  के  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया जा  रहा  तो  इस

 संबंध  में भी कछ  जाना  चाहिये  कि  झ्र पी लीय  झायवत्त  के  समक्ष  अपीलें  केवल  साधारणतः
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 29  1964  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 बातों  पर  ही  न  हों  बल्कि  तथ्य  संबंधी  मामलों  पर  भी  हों  ।  यही  उचित समय  है  जब  कि  इस

 प्रकार  का  कोई  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  जिस  से  पहली  शभ्रपील  की  सुनवाई  किसी

 व्यक्ति  द्वारा  की  जा  सके  a  तथ्यों  तथा  कानून  सम्बन्धी  आधार  पर  सुनी  जायें  ।

 कभी-कभी  अपीलीय  सहायक  mara  के  समक्ष  अपील  का  विषय  पूरी  तरह  रोजमर्रा

 की  बातों  से  संबंधित  होता  है  तौर  शायद  कुछ  रुपये  जाने पाई  के  अतिरिकत  कोई

 नहीं  ।  उसी  तरह  कभी-कभी  कर  निर्धारण  इतने  अवैध  भ्र ौर  गलत  होते  हैं  कि  कानून

 at  अच्छी  जानकारी  att  स्वविवेक  वाले  व्य वित्त  द्वारा  मामले  की  सुनवाई  होने  पर  यहीं

 frond  निकलेगा
 कि

 उसके  सामने  रखे  गये  तथ्यों  के  अनुसार  तो  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिये  ।  इसलिए  सारेतथ्यों की  जांच  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  की  जानी  चाहिये जो  किसी  भी  तरह

 से  सरकार  के  राजस्व  से  संबद्ध  तौर  ay  केवल  विधि  के  sada  से  ही  संबंधित

 हमारे  देश  में  प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति  ने  भी  कुछ  ऐसे  ही  सुझाव  दिये  विधि  आयोग

 नेभी  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  एक  एसा  ही  सुझाव  दिया  है  ।  विधि  झ्रायोग  ने

 न्यायाधिकरण  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की  है  कौर यह  सुझाव  दिया  है  कि  भ्र पी लीय

 सहायक  के  रादेश के  सम्बन्ध  में  उच्च  न्यायालय  में  तथ्यों  सम्बन्धी  मामलों
 पर  ak

 विधि  सम्बन्धी  मामलों  पर  भ्रमित  की  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  मामले

 के  इस  पहलू  की  भी  जांच  करनी  चाहिये  ।  क्योंकि  यही  उचित  अ्रवसर  है  ।  जब  कि  इस  बारे

 में  निर्णय  जाता  कि  क्या  वहू  प्रक्रिया  आयकर  विभाग  के  उचित  प्रशासन  के  लिए

 अनुकूल  है  |

 खंड  2  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  परिसमापन  की  स्थिति  में  समवाय  के  प्रतीत कर

 लिये  जाने  के  वर्ष  से  तत्काल  पहले  के  तीन  वर्षों के  समवायों  के  लाभों  को  शामिल न  किया

 wat  केवल  द् तीन वष  की  सीमा  निर्धारित  करने का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  यदि  लाभांश

 का  भुगतान  करके  उसको  जमा  रख  कर  एक  रक्षित  विधि  बनायी  गयी  हो  ौर

 उसको  पांच  या  छः  वर्षों तक  बढ़ाया  हो  तो  उसको  यहां  लाने  का  केवल  पिछले

 तीन  वर्षों  की  छूट  देने  का  कोई  aif  नही ंहै
 ।  इसलिए  मैं  यह  कहूंगा  कि

 यह  बहुत

 उचित  विधान  नहीं  है  |

 खंड  3  बहुत  अच्छा  उपबन्ध  कौर  करदाता ्र ों  तथा  आयकर  अधिकारियों  ने  इसे

 बहुत  अधिक  पसंद
 किया  है  |

 खंड  5  के  बारे  में  कोई  टीका  टिप्पणी  करना  मैं  नहीं  चाहता  ।  मेरा यहं  ताज

 सुझाव  है  भविष्य
 में  हमें  भ्र पने  दिवंगत

 प्रधान  मंत्री  के  बारे में  कोई
 विवाद  नहीं

 खड़ा  करना  चाहिये  ।  इस  अरथ  मैं  प्राय कर  में  छूट  देने  के  लिए  ऐसा  कोई  उपबन्ध  प्रस्तुत  करने
 का

 कोई  औचित्य  नहीं  समझ  पाता  ।  इसलिये मैं  इस  विषय  पर  किसी  विवाद  में  पड़ना  नहीं

 | चाहता

 विधेयक  के  खंड  8  में  किये  गये  उपबन्ध  अनावश्यक  हैं  ।  इससे  श्रायकर  विभाग  के  कार्य

 में  वृद्धि  होने  के  अतिरिक्त  कौर कोई
 विशेष  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  सकता  है  ।  छिपाया

 गई  oa  का  निर्धारण
 गलती  at  सुधारने  शादी  के  अनेक  तरीके  हैं  यदि

 जरा  सतर्क
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 उ०  Ho

 होकर  इन  तरीकों  से  काम  कया  जाये  तो  हमारे  राजस्व  को  किसी  प्रकार  at  नहीं

 हो  सकती  है  ।

 मैं समझता हूं  कि  आजकल  सरकारी  विभागों  में  कागजी  कार्यवाही  का  क्षेत्र  विस्तृत  हो  गया

 हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप साधारण  से  साधारण  मामलों  में  निर्धारण  करना  कठिन  हो

 गया  है  क्योंकि  इससे  विभाग  में  संबंधित  कर्मचारियों  के  पास  काम  बहुत  बढ़गया

 है  कौर  काय  सम्बन्धी  प्रक्रिया  अधिक  जटिल  हो  गयी  है  ।  मैं  समझता  हं  fe  उनके

 लिये यह  कार्य  बढ़ाया  जाये  ।

 इस  विधेयक  के
 उपबन्धों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करना  वांछनीय  नहीं  है  इस  से

 अधिकारियों  करदाताओं  तथा  कार्यालय  सम्बन्धी  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायेंगी  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  से  मेरा  wats  है  कि  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  न  किया  जाये  ॥

 श्री  रामे वर  राव  :  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  सभी  ने  स्वागत

 किया  है  क्योंकि  कर  में  कमियों  को  दूर  करने की  की  गई  ताकि

 करापवंचन न  हो  सके  |

 ।  इस मैं  मुख्यरूप  से  सभा का  ध्यान  विधेयक
 के

 खंड  10  की  भ्रांत  दिलाना  चाहता  हूं

 खंड  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  कि  50,000 रुपये  से  ग्रसित  को  सम्पति  के  हस्तांतरण

 के  पंजीयन  के  लिये  कर-अ्रधिकारियों  से  इस  बात  प्रमाणपत्र  लेना  पड़ेगा कि  उस व्यक्ति

 पर  कोई  कर-राशि की  वसूली  बाकी  नहीं  है  |  इस  उपबन्ध  को  रखने का  मुख्य  उद्देश्य

 कर  को  रोकना  तथा  कर  वसूली  में  तिरूचि  को  दूर  करना  गया  गया  है  |  प्राय

 यह  देखा  गया  है  कि  देश  में  पंजीयन  वास्तविक  मूल्य  से  कम  के  कराये  जाते हैं

 इससे  सरकार  को  दो  प्रकार  ,  स्टाम्प  शुल्क  तथा  पंजीयन  शुल्क  जवानी

 होती  है  ।  इसका  यहं  भी  परिणाम  होता है  कि  वास्तविक  सम्पदा का  सौदा  अथवा

 छिपाये गये  धन  से  होता  है  ।  इस  छिपाये हुए  धन  को  सम्पदा  निर्माण  सम्पदा

 क्रय  या  विक्रय  में  बड़ी  grat  से प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  इस  सीमा  को  कम

 करके  10,000 किया  जाये  ।  इस  राशि  से  कम  में  पंजीयन  कराने  में  लोगों  को  कठिनाई  होगी  ।

 इस  विधेयक  में  एक  कौर  उपबन्ध  जोड़ा  जाये  जिस  में  आ्रायकर  अधिकारी  अथवा  पंजीयक  को

 यह  अधिकार  दिया  जाये  कि  यदि  वहँ  समझे  कि  सम्पदा  का  पंजीयन  मलय  कम  लगाया गया  है  तो

 ag  इस  पंजीयन  मूल्य  से  5,10  अथवा  15  प्रतिशत  अधिक  मलय  देकर  सम्पदा  को  खरीद

 सकेगा  |  इससे  काफी  सीमा  तक  लोग  सम्पति  का  पंजीयन  मलय  कम  बताने से  डरेंगे  ।

 सरकार  सम्पदा  शुल्क  की  देय  राशि  की  वसूली  करने  के  लिये  सम्पत्ति  को  स्वीकार  करने  या

 उस
 पर

 अधिकार  करने  के  लिये  सक्षम  बनाने  वाले  खंड
 19  (*)  के  उपबन्ध  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार

 fear  जाये  ताकि  सभी  प्रत्यक्ष  कर  इसके  ज  ar  जायें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समन  करता  हूं  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त
 विधे

 परक  के  खंडों पर  बोलने  से  पहले मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से

 उनके  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  ने  राय के
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 प्रत्यक्ष  कर  विधायक

 विवरण  देर  से  प्रस्तुत  करने  तथा  इसके  लिये  दिये  जाने  वाले  दण्ड  के  बारे  में  आश्वासन  दिया  &  कि

 विधेयक  के  उपबन्धों  को  अधिक  सख्ती  से  लाग  नहीं  किया  जाये  ।  fet  आयकर  अधिकारी

 इन  आश्वासनों से  अनभिज्ञ  रहते  कठोरता  का  वर्ताव  करते  हैं  जिससे  करदाताओं  को  अधिक

 परेशान  होना  पड़ता  है  ।  सरकार  यह  देखे  कि  इस  बारे  में  संबंधित  अधिकारियों  को  निदेश  दिये  गये

 हैं  या  नहीं  ।  यदि  नहीं  दिये  गये  हैं  तो  शीघ्र  देने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 जिलों  में  प्राय कर  वसूली  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  की  पद्धति  किन्तु  कई  जिलों  में  निधन

 जनता  रहती  है  जिन्हें  कर  देने  में  भ्र समर्थ  होने  के  कारण  तंग  होना  पड़ता  है  ।  यह  झ्रावश्यक

 कि  आयकर  अ्रधिकारियों को  निदेश  दिये  जायें  कि  वे  जिला  आ्रायकर  लक्ष्य  पुरे  करने  के  लिये  जनता

 को  तंग  न  करें  ।  जिलों  का  दौरा  करने  के  बारे  में  उच्च  अधिकारियों के  लिये  लाचार  संहिता  होनी

 चाहिए  ताकि  कार्य  निष्ठापूर्वक  चल  सके  प्रौढ़  जनता  अनावश्यक  रूप  से  तंग  न  हो  |

 जब  अनेक  प्रकार  के  नियंत्रण  लगाये  जा  रहे  हैं  तो  एक  अलग  विभाग  होना  चाहिए जो  इन

 नियंत्रणों के  प्रभाव  का  अ्रध्ययपन  करे  !  देखा  गया  है  कि  नियंत्रण  लगाये  जाने  से  लोग  झ्रवंध

 तरीकों  से  चोरबाजारी करके  धन  कीमत  हैं  जिससे  कानून  के  उल्लंघन के  साथ  साथ  काफी  कर

 श्रपवंचन भी  होता  है  ।  प्रत  जब  तक  कोई  वैज्ञानिक  ढंग  नहीं  निकाला  जाता  कानून के  उल्लंघन

 करने  वाल  की  संख्या  तथा  छिपाये  गये  तथा  aa’  की  राशि  में  ate  होती  जायेगी  ।

 अब  तक  खनिज  रियायत  नियमों  के  seta  स्वामित्व  को  राजस्व  व्यय  के  माना  जाता

 था  किन्तु  कुछ  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णयों  के  परिणामस्वरूप  इसमें  विषमता  पैदा  हो  गई  हैं  क्योंकि

 कुछ  उच्च  यायालयों ने  इसे  राजस्व  व्यय  माना  है  कौर  दूसरों  ने  पूंजी  व्यय  ।  झ्रायकर

 अधिकारी  सुधारात्मक उपाय  wast  के  बजाय  इन  निर्णयों  के  आधार  पर  धन  व  ल  करने  की

 सोच  रहे  हैं  ।  मेरा  ade  है  कि  सर्वप्रथम भारत  सरकार के  खनिज  रियायत  नियमों  तथा

 राज्यों  के  खनिज  रियायत  नियमों  में  वापस  में  ताल  मेल  हो  यदि  पुराने  नियमों  के  झ्राधार  पर

 को  निर्णय  fea  गये  हों  तो  उन्हें  इस  समय  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  दौर  उन्हें  एक  सामान्य रूप

 नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।  व्यावहारिक पर  भी  इस  व्यय  को  कभी  पूंजीगत  व्यय  नहीं  माना

 ana  tae  यदि  इन्हें  ऐसा  माना  जाये  तो  इससे  इस्पात  आदि  बड़े  उद्योगों तक  को  बहुत

 हानि  पहुंचेगी  ।  इसमें  सुधार  करने  के  लिये  यथाशीघ्र  कदम  उठाये  जायें  कौर  इसे  राजस्व

 व्यय  माना  जाये  |

 जहां  तक  कम  वाले  वर्ग  का  संबंध  है  वर्तमान  सीमा  उनके  हित  में  नहीं  है  ag  aa  निश्चित

 हो  गया  है  कि  मूल्य  अरब  भले  ही  न  बढ़ें  कित  वर्तमान  मलय  कम  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 विधेयक  के  खंड  5  में  किया  गया  उपबन्ध  स्वर्गीय  नेहरू  की  भावनाओं के  विपरीत है  क्योंकि

 इस
 उपबन्ध  से  धनी  वर्ग  को  लाभ  होगा

 ।
 इस  पर  पुरविक़ार किया  जाये  ।

 जहां  तक  विधेयक के  खंड
 10

 का  संबंध  प्रमाणपत्र  सम्बंधी  प्रक्रिया  बड़ी  जटिल  है  इससे

 लोगों  को  बड़ा  परेशान  होना  पड़ता  है
 ।

 निदेशों  के  बावजूद  भी  इसमें  बहुत  समय  लगता  है  ।

 कर-अ्रपवंघधन करने वालें लोगों में परिवहन करने  वाले  लोगों  में  परिवहन  वकील wife  होते  हैं

 इनकी  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  खंड  18  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता है  ।  सम्पत्ति  के

 हस्तांतरण के  पंजीयन  में  सीमा  50,000  रुपये  से  कम  करके  25,000  कर  दी  जाये  ताकि  लोग

 कर-शत्रुवत्  न  करें
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 Direct  Taxes  (Amendment)  Bill  Asvina  6,  1886  (  Saka)

 [at  कारी  राम

 इस  विधेयक  में  जो  कमियां  रह  बई  हैं  वे  भ्रामक  वित्त  विधेयक  में  दूर  हो  जायेंगी ।

 Shri  Shinhasan  Singh  (Gorakhpur)  :  While  supporting  the  Bill  I  like
 to  draw  the  attention  of  the  hon.  Finance  Minister  to  some  provisions  of  the
 Bill.  It  appears  that  the  Government,  in  order  to  give  relief  to  the  Capitalist
 class,  has  included  some  other  sections  of  the  people  also  for  that  purpose  under’
 some  pressure.

 Today  when  the  prices  are  very  high  and  the  people  of  low  income  groups.
 are  experiencing  great  hardship,  some  relief  should  have  been  given  to  them.
 In  order  to  give  them  some  relief  the  taxation  limit  for  the  purposes  of  income
 tax  should  have  been  raised  from  Rs.  3,000  or  3,200  to  Rs.  4,200  or  Rs.  5,000.

 Today  there  is  a  acute  shortage  of  food  in  the  country  and  Government
 are  trying  to  increase  the  food  production.  Government  should  pay  more  atten-
 tion  towards  agriculture  than  has  been  done  up  till  now.  Cultivators  should  be:

 given  diesel  oil  and  electricity  for  agricultural  purposes  at  cheaper  rates  so  that.

 these  could  be  used  by  all  of  them  and  they  may  be  able  to  increase  the  produc-
 tion  by  mechanical  methods.

 It  is  a  very  good  provision  to  put  a  limit  of  Rs.  50,000  above  which  all

 registrations  of  property  should  require  a  certificate  from  the  taxation  authorities

 to  the  effect  that  no  tax  is  due  from  the  person  concerned.

 So  far  as  the  information  about  the  construction  of  houses  costing  more

 than  Rs.  50,000  is  concerned  any  district  magistrate  can  be  assigned  to  find  out

 the  number  of  houses  constructed  since  1950  and  also  to  enquire  wherefrom  the

 money  has  come  to  construct  those  houses.  This  will  help  in  detecting  a  large
 number  of  corrupt  officers  and  black  money.

 डा०  ल््मीमल्ल  सिंघवी  :
 उपाध्यक्ष  देश  के  कर  प्रशासन  में  प्लान  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  समय-समय  पर  मूल  अधिनियम  के  कार्यकरण  के  च्च् ये  के

 पर  सुधारात्मक  विधेयक  लाये  जायें  ।  इस  दृष्टि  से  प्रस्तुत  विधेयक  लाने  का  प्रयत्न  सरा  नीय  है
 ।

 किन्तु  इसका  कायें  क्षेत्र  बहुत  सीमित  है  ।  यदि  वास्तव  में  कर  व्यवस्था  की  कमियों को  दूर

 है  तो  इससे  अधिक  व्यापक  विधेयक  सभा  में  लाना  चाहिये  था  ।

 यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सरकार  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  को  समाप्त  करके

 उनके  अ्रधिकार  उच्च  न्यायालयों  को  क्यों  देना  चाहती  मैं  विधि  मंत्री  महोदय  के  सभा  में  व्यक्त

 किये  गये  इस  विचार  का  स्वागत  करता  हूं  कि  देश  की  कर  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने के  लिये

 उच्च  न्यायालयों  को  तथ्य  तथा  कानून  के  आधार  पर  न्यायनिणंय  का  अधिकार  दिया  जाये  |  राजस्व

 वसूल  रनेवाले  अधिकारियों  की  मनमानी  तथा  कर  की  वसूली  में  डाले  जानेवाले  अनेक  दबाव  हमारे

 देश  की  कर  व्यवस्था  के  लिये  घातक  हैं  ।  जब  तक  कर  निर्धारण  कार्यों  में  व्यवस्था  सम्बंधी

 श्र  कार्य  प्रणाली  विषयक  सुधार  नहीं  किये  जाते  तब  तक  करदाताओं  को  परेशानियां  ही  उठानी
 पड़ेंगी  |

 मैं  समझता  हूं  कि  खनन  उत्पादन  के  झाड़दार  पर  स्वामित्व  के  भुगतान  में  व्यापारिक  व्यय

 सम्बंधी  छूट  देना  पूरी  तरह  न्याय  संगत  है
 ।  196  3-64

 की  कराधान  जांच  समिति  तथा  त्यागी

 समिति  ने  भी  यह  उचित  समझा  था
 कि

 जहां  खनिज  पदार्थों  के  उत्पादन  के  आधार  पर

 दिया  जाता  है  उसमें  व्यापार  व्यय  के  रूप  में  छूट
 दी

 जानी  चाहिये  |  माननीय  मंत्री  को  इस  बारे  में
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 29  सितम्बर  1964  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 सभा  को  आश्वासन  देना  चाहिए  क्योकि  देश  के  उच्च  न्यायालय  इसके  प्रतिकूल  निर्णय  दे  रहे  हैं  ।

 इससे  देश  के  खनन  उद्योग  को  बड़ी  हानि  हो  रही  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  तथा  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  खनन  उद्योगों  को  यह  छूट  नहीं
 दी  जायेगी  देश  के  सभी  खनन  उद्योगों  के  लिये  यह  घातक  होगा  कौर  वाले  लम्बे  समय  तक

 उद्योग  का  पनप  सकना  कठिन  है  ।  मुझ  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  पुर्निवचार  करेंगे  झर  वा

 विवाद  का  उत्तर  देते  समय  कर  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिये  अपनाये  जाने  वाले  उपायों  पर

 प्रकाश  डाला  ।

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)  :  The  Bill  under  discussion  serves  the
 limited  purpose  It  will  provide  relief  to  only  a  few  persons  Majority  of  the

 people  are  not  benifited  with  this  Bill  A  more  comprehensive  Bill  should  have
 been  brought

 The  low  paid  Government  servants  are  not  given  any  tax-relief  in  the  Bill
 where  as  tax  remission  has  been  given  to  the  big  employers  in  the  matter  of
 house  rent  Even  clause  3  of  the  Bill  does  not  provide  any  relif  to  them

 fIt  is  not  understandable  as  to  why  the  red  tapism  is  being  encouraged  and

 strengthened.  Clause  18  of  the  Bill  will  encourage  people  to  under  value  their

 properties  to  evade  taxes  I,  therefore,  suggest  that  the  account  of  the  contractor
 who  builds  the  house  should  be  examined  to  assess  the  actual  value  of  the

 property

 The  Government  have  purchased  agricultural  land  at  normal  rates
 and

 have  sold  the  same  at  exorbitant  rates.  Unless  Government  itself  stop  profi-

 teering,  the  public  cannot  be  checked  from  doing  so

 No  relief  has  been  given  to  small  peasants  and  traders.  Electricity  is

 supplied  at  higher  rates  to  small  farmer  whereas
 the

 same  is  supplied  to  big
 industries  at  a  very  cheap  rate.

 Sales  tax  inspectors  should  not  be  given  so  much  powers  They  harrass
 the  public  in  realising  taxes  and  arbitrarily  assess  heavy  amount  of  taxes

 I  submit  that  small  peasants  and  traders  and  low  income  group  should  be

 given  relief  by  making  the  Bill  more  comprehensive.  It  is  not  good  that  while

 no  action  is  taken  to  realise  the  income-tax  arrears  amounting  Rs.  450  crores
 from  the  big  industrialists  whereas  small  peasants  and  traders  are  harassed.

 वित्तमंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  मैंने  वित्त  विधेयक  के  समय  माननीय  सदस्यों  को

 उनकें  द्वारा  किये  गये  कुछ  सुझावों  पर  विचार  करने  का  आश्वासन  दिया  था  |  उस  आश्वासन  के

 पालन  करने  में  जहां  उपबन्ध  कुछ  कड़े  उनमें  कुछ  राहत  दी  गई  हँ  ।  एसे  मामलों  जिनमें  सरकार

 ने  स्वयं  भ्र पनी  इच्छा  से  किसी  कम्पनी  को  दिवालिया  घोषित  किया  है  या  सरकार  स्वयं  उसे  लेना

 चाहती  समस्त  रक्षित  पू  जी  को  लाभांश  नहीं  समझा  जायेगा  कौर  इस  प्रकार  उस  समस्त  राशि  पर

 झ्रायकर  नहीं  लगेगा
 ।

 सरकार  के  निर्णय  की  जानकारी  से  तीन  वर्ष  पहले  रक्षित  पू  जी  के  अन्तर्गत

 डाली  गयी  धनराशि  पर  केवल  पु  जी  लाभ  कर  ही  लगेगा  कौर  शेष  राशि  पर  प्राय-कर  लगेगा
 ।

 इस
 विधेयक

 द्वारा  बड़े  पु  जीपतियों  को  कोई  राहत  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  इसके  विपरीत  छोट  उद्योगों को

 ही
 कुछ

 रियायतें  दी  जा  रही  इसी  प्रकार  किराये की  सीमा  300  रुपये  रखने  का  उद्देश्य  भी

 यही है  कि  छोटी  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन दिया  जाये  ।
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 Direct  Taxes  (Amendment)  Bill  September  29,  1964

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 यहां  तक  कि  दान  के  श्रन्तगंत  रखी  गई  उसी  धन  राशि  पर  कर  में  कुछ  राहत  ही  दी  गई  ह  जो  किसी

 धर्माणी न्यास  को  दी  गई  र  ।  इसलिये यह  आरोप  ठीक  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  का उद्देश्य बड़े  पूजा

 पतियों को  लाभ  देना  हैं  ।  अपने  को  दिवालिया  घोषित  करने  वाले  या  सरकार  द्वारा  लिये  जाने  ट्राले

 समवायों  के  बारे  में  तीन  वर्ष  की  सीमा  इसलिये  रखी  गई  है  ताकि  वे  सरकार  के  निर्णय  की  संभावना

 में  पहले  ही  रक्षित  पूजा  के  भ्रन्तर्गत  समस्त  लाभांश  राशि  दिखा  कर  आयकर का  अपवंचन  न  कर

 सकें  ।
 क्योंकि  किसी  सीमा  के

 न
 होने  की  हालत  में  उन्हें  समस्त  रक्षित  राशि

 पर  कंवल  पूंजी  लाभ
 कर  ही  देना  पड़ेगा  ।  इस  सीमा  को  कम  या  ज्यादा  करने  की  बात  समझ  में  ज़रा  सकती  परन्तु

 इसे  पुर्णतया खत्म  करना  कतई  उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिये  सीमा  को  समाप्त  करने  सम्बंधी

 संशोधन  को  मैं  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 oh  अथवा  सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  तथा  के  बारे  में  जो  50,000  रुपये  की  सीमा  रखी  गई

 है  इस  समय  यही  सीमा  उचित  हें  ।  हम  इसे  कम  करके  में  ही  अपने  बोझ  को  बढ़ाना  नहीं

 चाहते  |  कुछ  अ्रनुभव  प्राप्त  करके  ही  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  हम  स्थिति  को  भांपते  रहेंगे  कौर  यदि

 इस  सीमा  में  कुछ  परिवर्तन  करना  भ्रावश्यक  मालूम  होगा  तो  ही  हम  सभा  के  समक्ष  ऐसा

 विधान  लायेंगे  ।

 मनमाने  ढंग  इंकार  प्रिया  अनावश्यक  विलम्ब  के  बारे  में  कुछ  भ्राशंकायें  व्यक्त की  गई

 मैं  यह  प्रा श्वा सन देता  हँ  कि  नियमों  में  इस  के  लिये  आवश्यक  सं  रक्षण  की  व्यवस्था  कर  दी

 जायेगी  ।  एक  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जायेगी  जिस  तक  कि  राय-कर  अधिकारी  को  सर्टीफिकेट

 देने  अथवा  न  देने  की  आज्ञा  होगी  ।  परन्तु  विधेयक  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  करना  मैं  उचित  नहीं

 समझता  |  प्रियंका  अधिकारियों  को  इस  प्रकार  की  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  कि  कर  को  रोकने

 के  साथ  साथ  उन्हें  इस  बारे  में  सावधानी  बरतनी  चाहिये  कि  किसी  को  शभ्रनावश्यक  रूप  से  तंग न

 किया  जाये  ।  फिर  भी  जल्दी  में  कभी  इस  तरह  का  कोई  मामला  हो  सकता  है  ।  ये  अधिकारी  ज्यादातर

 बुरे  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  उनको  भी  कभी  कभी  ह. ह] जदर्दो्स्त  कुछ  करने  के  लिये  बाध्य  किया जाता  हे  श्र

 उनकी  बड़ी  विकट  स्थिति  हो  जाती  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  पहल  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 जहां  तक  कर  की  वसूली  का  प्रश्न  इस  दिशा  में  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  र  हैं  ।  पिछले मास
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 करोड़  रुपये  कर  के  रूप  में  ager  किये  गये  हैं  ।  पिछले  वर्ष  524  करोड़  रुपये  का  कर  वसूल  किया

 गया  था  जबकि  बंजट  में  440  करोड़  का  उपबन्ध  था  ।  कर  की  कुल  सक्रिय  बकाया  लगभग  200

 करोड़  रुपये  हं  जोकि  524  करोड़  रुपये  की  वसूली  की  दृष्टि  से  काफी  अधिक  नहीं  है  ।

 किसी  विशेष  धर्मार्थ  कार्य के
 लिये  दिये  गये  उपहार  तथा  दान

 को
 कर

 वक्त  करने  सम्बंधी
 खंड  5

 के  बारे  में  काफी  प्र संतोष  प्रकट  किया  गया  है
 ।  भूत  पूर्व  प्रधान  मंत्री  की  स्मृति  में  जो  कोष  प्रारम्भ

 किया  गया  है  वह  पूर्णरूप  से  लोक  प्रयोजन  के  लिये  है
 ।  मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  क्योंकि

 पहले  एक  ऐसा  पूर्वोदाहरण  मौजूद  इसलिये  यह  रियायत  भी  दी  जा  रही  है  ।

 करों  के  अपवंचन  को  रोकने
 के

 प्रयास  में  एक-साध  मामला ऐसा  हो  सकता  है  जब  कि  किसी

 व्यक्ति
 को  नयी-क  वसूल  करने  के  मामले  में  अ्रनावश्यक  रूप  से

 तंग
 किया  गया  हो  ।  परन्तु  नियमों  में

 इसके  विरुद्ध  संरक्षण  का  उपबन्ध  किये  जाने  से  कर  4D HY qq a4  को  रोकने  का  काम  कौर
 भ भी  अधिक

 कठिन  हो  जायेगा
 |

 आकर  अधिनियम  के  प्रशासन  को  पूर्ण  रूप  से  त्रुटिहीन  नहीं  बनाया जा  सकता  ॥

 वास्तव  में  एसा
 कोई  भी

 विधान  नहीं  है  जो  पूर्ण  तथा  दोष  रहित  हो  ।
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 1886  )  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक

 डीजल  तेल  पर  शुल्क  कम  करने  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  ताकि  कृषकों  को  कुछ  राहत

 मिल  सके  ।  परन्तु  वे  लोग  तो  बहुत  ही  थोड़ी  मात्रा  में  डीजल  तेल  का  प्रयोग  करते  मैंने  लगभग

 बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  विधेयक  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  दिये  गये  सभी  संशोधन  विचार

 करने  योग्य  हैं
 ।

 जहां  तक  श्री  मुरारका  के  कपिल  के  उपबन्ध  सम्बंधी  संशोधन  का  सम्बंध
 यदि

 उसे  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  हमें  धारा  230 में  कुछ  भी  परिवर्तन  करना  पड़ेगा  ।  लोगों  को

 तंग  किये  जाने  से  बचाने  के  लिये  gear  उन्हें  afer  अवसर  प्रदान  करने  के  बारे  में  हम  नियम  बनायेंगे

 जो  सभा  के  समक्ष  स्वीकृति  के  लिये  रखे  जायेंगे  ।  श्री  मुरारका  के  उपरोक्त  संशोधन  को  रखी  स्वी  कार

 करना  संभव  नहीं  है  ।  परन्तु  इस  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  ate  यदि  वैसा  करना  झ्रावश्यक
 समझा  गया  तो  प्राय-कर  अधिनियम  में  वार्षिक  संशोधन  के  समय  वह  संशोधन  भी  शामिल  कर  लिया

 जायेगा  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |  यदि  बाद

 में  कुछ  उसी  प्रकार  के  संशोधन  करना  हितकर  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  ने  वित्त  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  के  समय  उनके

 द्वारा  दिये  गये  इस  आश्वासन  की  पुष्टि  नहीं  की  है  कि  ग्राम-कर  सम्बंधी  झ्रांकड़ों  के  देर  से  दिये  जाने

 के  मामले  में  प्राम  तौर  पर  कोई  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  a  ara  कर  अ्रधिकारियों  को  इस  बारे  में

 हिदायतें  दे  दी  जायेंगी  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  हमने  राय-कर  म्रधिकारियों  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  हैं  ।

 यदि  किसी  मामले  में  इन  हिदायतों  का  पालन  नहीं  किया  गया  है  म्यार  इस  प्रकार  करदाताओं  को  तंग
 fan

 किया  गया  तो  माननीय  सदस्य  &  ऐसी  जानकारी  र प्राप्त ्य  होने  पर  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रत्यक्ष  करों  सम्बंधी  कुछ  विधियों  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |

 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  विधेयक
 पर

 खंडवार  ast  करेंगे  ।

 खंड  ह 2

 श्री  मुरारका  :  माननीय  मंत्री  के  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हम  अपने  संशोधन  प्रस्तुत
 करना  नहीं  चाहते  ।

 meat  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 we  2  विधेयक  का  an  बने  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 The  motion  wa  adopted.

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 Claue  2  was  added  to  the  Bill.

 1807



 Asvina  6,  1886  (Saka) ‘Direct  Taxes
 (Amendment)

 Bill

 खंड  3

 श्री  चन्द्रभान  fag  :  माननीय  वित्त  मंत्री  के  आश्वासन  की  दृष्टि  मैं  झपना

 संशोधन  wea  नहीं  करता  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  aa  बने  ॉ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हं  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  |

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 खंड 4  से  9  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  4  to  9  were  added  to  the  Bill.

 खंड  धारा  का  TAT  जाना )

 श्री  बड़े  :
 मैं  अपने  संशोधन  संध्या  1  कौर  2  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 भारतीय  पंजीकरण  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  लोग  शुल्क  तथा  न्यायालय  फीस  अचाने  की  कोशिश

 करते  हैं  ।  सम्पत्ति  को  कई  भागों  में  विभक्त  करके  वे  कोट  फीस  तथा  रजिस्ट्रेशन  से  भी  बचने  का

 प्रयत्न  करते  हैं  ।  इसीलिये मेरा  सुझाव  है  कि  50,000  रुपये  के  स्थान  पर  यह  सीमा  एक  लाख  रुपये

 कर  जाये  |

 |  श्री  खाडिलकर  पीठासीन  ]

 |  Shri  Khadilkar  im  the  chair

 धन  कर  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  मैंने  ऐसे  मामले  देखे  हैं  जबकि  राय-कर  शझ्रधिकारियों  द्वारा

 क्लीयरेंस  सर्टीफिकेट  न  दिये  जाने  के  कारण  रजिस्ट्रेशन  नहीं  हो  पाता  है  ।  इससे  जो  लोग  सम्पत्ति

 खरीदना  अथवा  बेचना  चाहते  हैं  उन्हें  दिक्कत  होती  है  ।  स्वयं  अ्रधिनियम  में  ही  कोई  निश्चित

 समय  सीमा  निर्धारित  की  जानी  जिसके  अन्दर  एसा  सर्टीफिकेट  दिया  जाना  जरूरी  ०हराਂ

 दिया  जाये  ।  चाहे  वह  सीमा  15  दिन  की  हो  या  इससे  ates  इस  बारे  में  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 श्री  ति०  त०  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  नियमों  में  समय  सीमा  निर्धारित

 कर
 दी  जायेगी प्रौढ़  उन्हें  सभा  पटल  पर  सभा  के  श्रतुमोदन के  लिये  रखा  जायेगा  ।  जहां तक  50,000

 रुपये  की  सीमा  का  सम्बंध  है  यह  स्वयं  उन्हीं  का  सुझाव  है  |  बहुत से  ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें ag  सीमा

 बहुत  कम  है  ।  इसलिये  मैं  ये  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  स  शोधन  संख्या  1  शौर  2  मतदान  के  लिये  रखें  गये  तथा  अस्वीकृत

 हुए ॥
 Amendments  Nos,  1  and  2  were  put  and  negatived.
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 Se  = ed

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यक  का  शयदा  खम  |  | खंड  10  fad  4D  TE  Art  नग  ||

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हआ  |

 The  motion  was  adopted

 खंड  १०  विधेयक  स  जोड़  दिया  गया

 Clause  10  was  added  to  the  Bill.

 खंड  11  से  17  चपिधेयंक  में  जोड़  fea  गये  |

 Clauses  to  17  were  added  to  the  Bill

 खंड  का  रखा

 Shri  Bade  I  beg  to  move  my  amendment  No.  3

 In  the  interest  of  natural  justice,  the  contractor  should  be  asked  to  show

 cause  before  any  penalty  is  imposed  upon  him.  To  bring  out  the  unaccoun-
 table  money,  it  is  very  necessary  to  define  clearly  the  term  contractor  in
 the  Incom:2-tax  law  itself.  This  is  the  intention  of  my  amendment  No.  3

 श्री  fao  ह ५  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  ने  यह  महसूस  नहीं  किया  किं

 श्रमायुक्त को  जुर्माना  लगाने  से  पूर्व  सारी  जांच  करनी  होगी  ।  ठेकेदार  को  यह  सब  जानकारी देनी

 होगी  ।  इसके  लिए  किसी  विशेष  उपबन्ध  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  होगी  i  शायद  मेरे  माननीय

 मित्र  सजा  श्ररौर  ज़माने  को  एक  ही  समझ  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  द्वार  संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  ध्रस््रीकृत  FAT  ।

 The  Amendment  No.  3  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ‘fe  खंड  18  विधेयक का  श्री  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 |  | खंड  18  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  18  was  added  to  the  Bill.

 खंड  19,  20
 कौर  1  तथा  श्रचिनियम  सुत्र  शीर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 Clauses  19,  20  and  | है  the  enacting  formula  and  theTitle  were  added
 to  the  Bill.

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ।”

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 4

 के के  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ब्रा  |

 The  motion  was  adopted
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 ere,
 Press  Council  Bill  September  29,  1964

 प्रेस  परिषद  विधेयक

 PRESS  COUNCIL  BILL

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चे०  wo  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  राज्य-सभा  द्वारा  wal  15  1964  की  बैठक  में  स्वीकार  किये  गये

 wrt  17  1964  को  इस  सभा  को  भेजें  गये  प्रस्ताव  में  की  गई  राज्य  सभा  की  इस

 सिफारिश  से  कि  यह  सभा  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  बनाये  रखने  और  भारत  में  समाचार  पत्तों  का  स्तर

 बनाये  रखने  कौर  ऊंचा  करने  के  प्रयोजन  के  लिये  प्रेस  परिषद्  की  स्थापना  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  दोनों  सभाश्रों  की  व्यक्त  समिति  में  सम्मिलित  सहमत  है  तौर  करती  है

 कि  उक्त  data  समिति  में  काम  करने  के  लिये  लोक  सभा  के  निम्नलिखित  30  सदस्य  मनोनीत

 किये  जाये  अर्थात  श्री  पीटर  श्रल्वारेस  ,  श्री  च०  का ०  श्री  नि  ०  म  ०  श्री  त्रिदिव

 कुमार  श्री  युद्धवीर  fag  श्री  श्री  अंसार  श्री  तु०  द्०

 श्री  चेरियन  श्री  कपूर  श्री  श्री  fro  रं०  श्री  शिव  चरण

 पत्थर  श्री  मथुरा  प्रसाद  श्रीमती  शारदा  श्री  मोहन  श्री  मानसिंह  To

 श्री  किशन  श्री शिवराम  रंगो  श्री  श्री  श्यामलाल  पंडित  कु ०
 च०  श्री  शशि  श्री  विद्या  चरणਂ  शक्ल  श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिं हंडा  लक्ष्मी  मल्ल

 श्री
 श्री  श्री  वीर  भद्र  साहब शौर  श्री  Fo  पट्टाभिरामन  0.0

 19524  एक  उच्च  स्तरीय  भ्रायोग  प्रेस  आयोग  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  प्रेस  आयोग

 ने  बहुत  महत्व  gy  विचार  करने  के  बाद  प्रेस  परिषद्  बनाने  की  सिफारिश  की  है
 ।

 यह  बहुत

 पूरण  सिफारिश है  i  प्रेस  परिषद में में  25  सदस्य  होंगे  ौर  उसके  सभापति  को  मुख्य  न्यायाधीश

 मनोनीत  करेंगे  |

 परिषद्  का  उद्देश्य  प्रेस  की  स्वतन्त्रता को  कायम  रखना  शर  समाचार-पत्तों  का  स्तर
 बनाये

 रखना  कौर  उसमें  सुधार  करना  होगा  |  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति के  लिये  कई  शक्तियों का
 विचार  किया गया  है  ।  ये  शक्तियां कौर  कृत्य  प्रेस  श्रायोग की  सिफारिशों  के  अनुकूल  है  |

 प्रेस  परिषद्  का  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  उन  बातों का  अ्रध्ययन  करना  होगा  जिन  से  कि  समाचार

 के  स्वामित्व  का  एकाधिकार एवं  केन्द्रीयकरण  बनता है  ।  इन  कार्यों  में  समाचार-पत्रों

 के  स्वामित्व  भ्रमणा  वित्तीय  ढांचे का  अध्ययन  भी  शामिल  होगा  ।  यह  सुझाव  देना  परिषद  का

 काम है  कि  इस  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 प्रेस  परिषद्  को  केवल  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  गलती  करने  वाले  समाचार-पत्र

 सम्पादक  अथवा  पत्न कार  की  निन्दा  |  परिषद्  को  कौर  कोई  अनुशासनिक  अधिकार  देने

 का  विचार  नहीं  है  ।  खंड  के  परिषद्  को  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  श्रन्तगंत  मुकदमे

 की  सुनवाई  करते  समय  दीवानी  न्यायालय  के  श्रमिकों  का  प्रयोग  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।
 इस  अधिकार  से  परिषद्  एक  दीवानी न्यायालय  नहीं  बन  जाती  ।  ये  अधिकार  केवल  गवाहों  को

 कागजात को  मंगवाने  रानी  के  कुछ  सीमित  कार्या के  लिये  दिये  गये  हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  प्रेस-परिषद्

 को  अधिकार  दिया  गया  है
 कि  ag  जांच  करने  के  तरीके  के  बारे  में  विनियम  बना  सकती  इस  मं में
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 हम  ने  बहुत  अधिक  छूट  दी  है  ।  आशा  है  कि  यह  परिषद्  को  विवादग्रस्त  पक्षो  के  बीच  समझौता

 कराने  अथवा  न्यायालय  के  बाहर  रह  कर  ही  विवाद  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  करने  में  बाधक

 नहीं  |

 परिषद्  का  उद्देश्य  एक  ऐसा  गोष्ठी  स्थल  बनाना  है  जिसमें  किसी  गलती  करने  वाले  समाचार

 पत्न  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  उसी  व्यवसाय  को  करने  वाले  उसके  aaa  साथियों  द्वारा  किया  जाये  ।

 इसका  दंड  केवल  निन्दा  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  यहं  है  कि  प्रेस  परिषद्  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 संसद  के  समक्ष  रखा  जायेगा ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 श्री  सिंहासन  सिह  इससे  पुर्व  कि  चर्चा  आरम्भ  हो  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं
 ।

 मेरा  निवेदन है  कि  संविधान के  भ्रनुच्छेद  117  (1)  के  wats  को  ई

 भी  विधेयक  जिसमें  संविधान के  भ्रनुच्छेद  110  (1)  के  उपखंड  से  तक  में  निर्दिष्ट

 उपबन्ध  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  विचाराधीन  विधेयक  अनुच्छेद

 (1)  के
 उपबन्ध

 के  प्रतिकूल है  इस  को  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  करके  इस  पर  वहां

 विचार  नहीं  की
 जा  सकती  थी  ।  में  इस  बात  की  ae  विशेष  रूप  से  सदन  का  ध्यान  झ्राकृष्ट

 करवाना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति  ने  अपनी  स्वीकृति  केवल  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  के  लिये

 प्रदान  की  है  न  कि  इसे  पुरःस्थापित  करने  की  ।  मेरे  विचार  में  इसके  लिये  राष्ट्रपति  की  भ्र नुम ति

 प्राप्त  करना  अ्रावश्यक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  संविधान  के  अनुच्छेद  (1)  की  कौर

 श्री  सिंहासन  सिंह  :  ग्रनुच्छेद  117  के  अंतगर्त  वित्तीय  मामलों  से  सम्बन्धित  कोई  विधेयक

 राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  नहीं  हो  सकता  ।  केवल  राष्ट्रपति  की  अनुमति  से  वहां  इस  पर  विचार

 at
 सकता

 है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  यही  बात  प्रक्रिया  नियम 65  के  उप  नियम  (2)  में  भी  है  ।

 q +"
 राज्य  सभा  ऐसा  कर श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :  माननी

 सकती  है  ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  मेरे  विचार  में  यह  श्रीपति  निराधार है  ।  राज्य  सभा

 इस  प्रकार  के  विधेयक  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 श्री  हेमा  ( fasiraTate ) :  वित्तीय  श्रश्यावेदन  से  स्पष्ट  है  कि  ag  धन  विधेयक  मत

 राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  नहीं  हो  सकता  |  इस  पर
 केवल

 विचार  करने  की  अनुमति  राष्ट्रपति

 से  प्राप्त की  गई  थी  ।

 श्री  सिंहासन  fag  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  क्या  किसी  विधेयक  पर  पुरःस्थापित  होने

 से  पुत्र  विचार  हो  ay hc  ke  | सकता
 ef  at  ट्रपति  की  ga  भ्रनुमति  लिए  बिना  तो  कोई  विधेयक  भी
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 स्थापित  नहीं  हो  सकता  |  लोक  सभा  में  भी  नहीं  सकता  अनुच्छेद  117  (3)  के

 अन्त गत यह यह  स्पष्ट है  ।

 l  प्राच्य eo  err चा चयन  चह  क  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  द्  the  Chain.

 att  हरि  विष्णु कामत  :  व्यवस्था का  प्रश्न  प्रस्तुत  हस्तक्षेप  की  आवश्यकता

 है  ।

 aaa  महोदय  :  मैंने  महान्यायवादी  को  भी  as  मामला  परामशं  के  लिये  भेजा  था  ।

 मैरा  निवेदन है  कि  यदि  विधेयक केवल  अनुच्छेद  110 (1)  के  उपखण्ड  से  तक  में

 निर्दिष्ट  मामलों  का  ही  उपबन्ध हो  तो  यह  धन  विधेयक  कहलाता है  |  हस  प्रकार  के  किसी  भी

 विधेयक को  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित नहीं  किया  जा  सकता  |  परन्तु यदि  विधेयक में  इस  प्रकार

 के  उपबन्ध  जिनसे  इसके  पारित  हो  जाने  पर  व्यय  तो  वे  उपबन्ध  केवल  भारत  की  समेकित

 निधि  से  धन  निकालने  अथवा  कर  लगाने  तक  ही  सीमित  नहीं  और  यंह  केवल  वित्तीय  विधेयक

 कहलाता  है  कौर  इसके  लिये  राष्ट्रपति  अनुच्छेद  117  (3)  के  भ्रन्तगंत  अनुमति  प्रदान  करते

 हैं  अथवा  अनुमति  उनसे  प्राप्त  की  जाती है  |  श्रनुच्छंद  117 (1)  भ्रमणा  117  (2) के  भ्रन्तगत

 यह  बात  नहीं  जाति  |  इस  विधेयक  में  व्यय  के  अतिरिक्त  अन्य  कई  उपबन्ध  है  |  यह  वित्तीय

 विधेयक  धन  विधेयक  नही ं।
 इसे  राज्य  सभा  द्वारा  ठीक  ही  पारित  किया  गया  है  ।

 भ्र नुम ति  केवल  विचार  करने  के  लिए  दी  गई  थी  ग्रोवर  पुरःस्थापित  करने  के  लिये  इस

 सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन है  ।  यह  प्रश्न  नहीं है  ।

 श्री  दी०  शर्मा
 )

 अ्रध्यक्ष  भ्रापने  स्थिति  स्पष्ट  करदी  है  यह

 बहुत  ग्रन्थि  बात  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 प्रेस  परिषद  के  उदेश्य  सरल  हैं  कौर वे  देश  को  लोकतंत्रात्मक  परम्पराश्ों  के  नकल  है

 अर  देश  के  समाचार पन्नों  के  कार्य के  लिए  लाभदायक  है  ।  यद्यपि  इस  काय  में  काफी  देर

 कर  दी  गयी  है  कौर  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  दिशा  में  काफी  सुस्त  रहे  कुछ  एक

 अ्रखबारों  ने  आपात  का  अनुचित  लाभ  भी  उन  के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  न  की

 जा  सकी  ।
 गृह  कार्य  मंत्री  ने  भी  अब  कुछ  भ्र ौर  अखबारों को  नोटिस  भेजे  हैं

 मुझे  हम  है  कि  प्रेस  परिषद  ने  प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  बनाये  रखने  की  दिशा  में  काफी  ara

 किया  है  a  पत्रकारिता
 के

 व्यवसाय
 के

 गौरव  को
 कायम  रखा  है  ।  मेरे  विचार में  प्रेस  परिषद्

 अनुसन्धान  को  बढ़ावा  देगी  कौर  समाचार  पत्तों  की  सामान्य  सेवा  करेगी  |  परन्तु  मुझे  यह  भय

 है  far  जितनी

 कम  राशि

 इसेदी  गयी  उसमें  इसके  लिए  सब  काम  करना  किस  प्रकार

 सम्भव  हो  सकेगा  इसपर  विचार  किया  ना

 1812
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 श्री मन  ,  प्रैस  परिषद्  ग्रतुसम्धान  को  बढ़ावा  देगी  तथा  समाचारपत्रों  के  लिये  सामान्य  सेवायों

 की  व्यवस्था  करेगी  ।  मैं  इस  अनुसन्धान  का  स्वागत  करता हूं  क्योंकि  पत्रकारिता  के  व्यावसायिक

 स्तर  को  ऊंचा  करने के  लिये  भ्रनुसन्घान  की  श्रावश्यकत्ता  परन्तु  मेरी  यह  समझ  में  नहीं

 ara  कि  वित्तीय  ज्ञापन  में  इस  प्रैस  परिषद्  को  जो  इतनी  थोड़ी  सी  रकम  दी  गई  उस  से

 यह  ये  सब  काम  कैसे  कर  सकेगी  |  उद्देश्यों  की  पूर्ति के  लिये  केवल  इच्छा मात्र  ही  नहीं  चाहिये

 अ्रपितु  mas  शक्ति  साधन  भी  चाहिये

 क्या  समाचार  पत्तों  के  लिये  सामान्य  सेवायें  प्रैस  इनका  रोशन  ब्यूरो  के  अथवा  राज्यों  के

 aap  विभागों
 के

 भ्रमणा  समाचारों  के  तथा  विभिन्न  मंत्रालयों  की  विज्ञप्तियों

 के  रूप  में  होंगी  ?  यदि  ऐसा  विचार  है  तो  मैं  कहुंगा  कि  हमने  इसके  लिये  बहुत  निम्न  wrest

 रखा  चाहे  निस्संदेह  ही  ये  सब  अच्छा  कांयं  कर  रहे  हैं  ।  सामान्य  सेवायों  के  लिये

 हमें  सोहेल  रिपोर्टिंग  के  बारे में  सोचना  चाहिये  जेसा  कि  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  तथा  अन्य

 अन्य  प्रकार  की  सेवायों  की  व्यवस्था  भी  होनी कुछ  समाचार  अ्रभिकरण  कराने

 विदेशी  प्रेक्षकों  का  मत  है  कि  भारत  के  समाचार  पत्तों  में  राजनीति  बहुत  चल  रही

 है  तथा  उन  में  सामाजिक  तथा  श्रमिक  समाचार  नहीं  दिये  जाते  i  लोगों  के  लिये  इस  प्रकार

 । की  सेवायों  की  व्यवस्था  करन ेके  लिए  विधेयक  में  कूछ  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है

 आशा  है  कि  सामाजिक  तथा  समाचारों  को  अधिक  स्थान  देने  के  बार ेमें  कछ

 जायेगा  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  परिषद्  इसकी  भी  व्यवस्था  करेगी  कि  पत्र  कारिता  भी  wea

 विषयों  की  भांति  पढ़ाई  परन्तु  विधेयक  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहीं  गई

 है  कि  दिल्ली  ,  नागपुर  तथा  पंजाब  विश्वविद्यालय  शादी  के  पत्रकारिता  स्कूलों  का  इस  मामले

 से  कोई  सम्बन्ध  होगा  ।  मंत्री  महोदय  क  इन  मामलों  के  बारे में  ठोस  प्रस्ताव  रख ने

 चाहिए  जिस से  कि  उद्देश्यों  को  यथा  सम्भव  पुरा  जा  सक े,  केवल  शानदार  उद्देश्यों  का

 । ही  कोई  उपायोग  नहीं

 यह  विधेयक  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  का  है  जोकि  सीधे  ही  लोगों  की

 यकता  प्रति  करता  मानव  जीवन  की  सदस्यों  का  लोगों  को  दिग्दर्शन  कराता  है

 तथा  अच्छी  बातों  दौर  भ्रमणी  भावनाओें  की  लोगों  को  शिक्षा  देता  है  ।  इसको  यदि

 ध्यान में  जाये तो  हम  कह  सकते हैं  कि  यह  विधेयक  जटिल है  तथा  जिस  ढंग  में

 प्रैस  परिषद्  की  स्थापना  की  जा  रही  वह  भी  बहुत  जटिल  है  ।

 इस  परिषद्  को  कुछ  न्यायिक  अधिकार  तो  यह  न्यायिक  अधिकरण  के  समान

 तो  हो  सकती  परन्तु  यह  एकमात्र  पुर्णतः  न्यायिक  निकाय  नहीं  होगी  ।  यह  समझ  में

 नहीं  जाता  कि  इसके  अध्यक्ष  नाम-निर्देशन  मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा  करवाने  का  उपबन्ध

 क्यों  किया  जा  रहा  परिषद्  का  अध्यक्ष  तो  ऐसा  होना  चाहिये  जिसका  किं  अन्य  किसी

 बात  के  भ्र ति रिक्त  जनता  के  साथ  झ्र धिक  सम्पर्क  हो

 परिषद  के  सदस्यों  की  प्रथम  श्रेणी  में  13  सदस्य  होंगे  जिनमें  से  6  समाचारपत्रों  के

 लोगों  । सम्पादक  तथा  न  श्रमजीवी  पत्रक  गर \  qm  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  यह  अनुपात  किस  हिसाब

 से  गया

 चन्द
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 a.  क्ष  महोदय  पीट crea  हुए

 ।

 क  1017.  Deputy  न
 Speaker  in

 the  Chat

 oe  a  क

 श्रमजीवी
 पत्रकारों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  परिषद  में  अ्रधिक  होनी  चाहिये  जिससे

 वें  हानि में  न  सम्पादकों  श्र  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  परिषद्  में
 संख्या

 उनके  द्वारा

 किये  जाने  वाले  कार्य  के  ata  में  होनी  चाहिय े।
 क

 भारतीय  भाषाओं  के  प्रतिनिधियों  को  संख्या  केवल  तीन  रखी  गई  है  जोकि ब
 बहुत

 थोड़ी

 an  इनकी  संख्या  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  भारत  कि  प्रगति  के  साथ  साथ  भारतीय

 भाषियों  की  प्रगति  भी  होगी  तथा  उनका  महत्व  बढ़ता  जायेगा |

 परिषद  के  छः  सदस्य  समाचारपत्न ों  के  एक  स्वीकार  वाले  पूंजीपति  मालिकों
 अथवा

 उनके  आदेशों  पर  चलने  वाले  प्रबन्धकों  में  से  क्यों  रखे  जा  रहे  हैं  ।  यह  बात  देखी  जानी

 चाहिये  कि  उनकी  कितनी  संख्या  ठीक  रहेगी  ।  विधि  तथा  संस्कृति  में  रुचि

 वाले  सदस्यों  .  को  नाम-निर्देशित  जाना  परन्तु  इस  ढंग  में  नहीं  जिसमें

 ज्य
 सभा  के  लिये  किया  जाता  है  |  इनके  ग्र ति रिक्त  वैज्ञानिक  क्षेत्र  को  परिषद्  में  प्रतिनिधि

 दया  जाना  चाहिये  क्योंकि  वैज्ञानिक  पत्रकारिता  समस्त  विश्व  में  बहुत  अच्छा  काय  कर

 परिषद्  में  दो  लोक  सभा  के  सदस्य  तथा  एक  राज्य  सभा  का  सदस्य  लिया  जायेग

 सदस्य  समाचारपत्न ों  के  लाखों  पाठकों  के  प्रतिनिधि हैं  परिषद्  में  लोकसभा

 3  ज्य  सभा  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़।ई  जानी  चाहिय े।  इस  प्रकार  मैं  यह  कहूंगा  fe

 परिषदें  के  गठन  के  सिद्धान्तों  विभिन्न  प्रकार  के  प्रतिनिधियों  के  अनुपात  में

 किया  जाना  चाहिये  ।

 नामावलियों  को  आमंत्रित  करने  आदि  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  यह
 त

 जटिल  है  तथा  मैं  समझता  हुं  कि  era  परिषद्  का  काय  सुचारू  रूप  से  नह ंश

 : तथा  परिषद्  के  सदस्यों  के  बीच  weer  सम्बन्ध  रहने  की  सम्भावना  नही  है  |

 इस  परिषद  को  किसी  संपादक  पत्रकार  की  भावना  का  at

 भावना  &  कोई  व्यक्ति  बदल  तो  सकता रया  गया  किसी  व्यक्ति  का  सुधार
 तो

 सकता  है  परन्तु  मैं  समझता  हुं  कि  यदि  यह  परिषद्  कुछ  व्यक्तियों  की
 भत्संना  मात्र

 के

 faa  ही  स्थापित  की  जा  रही  है  तो  इसका  अधिक  लाभ  नहीं  होगा ।  मैं  यह  नहीं कह

 कि  लोगों  को  दण्ड  देने  का  कार्य  परिषद  को  aoa  हाथ  में  लेना  चाहिये  परन्तु  हमें  यह

 तो  बताया  जाये  कि  परिषद्  द्वारा  किस  प्रक्रिया  किस  ढंग  किसी  समाचारपत्र  की

 भत्संना  की  जायेगी  ।  बिना  उचित  प्रक्रिया  के  तो  यह  केवल  एक  सलाहकार  संस्था  मात्र  रह

 जायेगी  जो  कि  हानिरहित  प्रस्ताव  पारित  करती  रहेगी  तथा  जिससे  पत्रकारिता  की  कोई

 नहीं  होगी  ।  खंड  14  में  कहा  गया  है  कि  परिषद्  को  नागरिक  न्यायालय  के  से  भ्र धि कार

 होंगे  परन्तु  उन  अधिकारों  का  उपयोग  कया  होगा  जब  कि  उसका  कार्य  केवल  भत्संना

 Afra  रह  जायेगा  ।  इसलिये  इस  परिषद्  के  अधिकारों  तथा  कृत्यों  को
 हक  से  निश्चित er

 जाना चाहिये । " -. अ अ

 कोई  एक  ठीक  रास्ता  अपनाया  जाय े|

 मिलेगी

 ह
 fer  सदा  ag  sem  al am  &  कि  त  fee

 की  oR  रिपोर्टें  हमें
 था

 हम  उस  पर  चर्चा  कर
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 ु  —  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रैस  परिषद्  के  सदस्य  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  wer  किसी

 ढंग  में  नहीं  ।  एसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  परिषद्  का  meager  सचिव  की  नियुक्ति  करे  शौर

 सचिव  अन्य  लोगों  की  ।

 वित्तीय  ज्ञापन  में  कहा  गया  है  कि  ऐसा  अनुमान  है  कि  प्रारम्भ  में  वार्षिक  व्यय  2  लाख

 30  हजार  रुपये  से  प्रतीक  नहीं  होगा  तथा  Baral  व्यय  लगभग  20,000  रुपये  का  होगा

 ह  एक  बहुत  बड़ा  काम  है  are  इसके  लिये  जितने  थोड़े  से  धन  की  व्यवस्था  की  गई  है

 उससे  जो  परिषद्  स्थापित  हो  सकेगी  वह  जीवन  रहित  होगी  तथा  शरीक  सहायक  सिद्ध  नहीं

 होगी  |  समाचारपत्रों  के  पाठकों  तथा  पत्रकारिता  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  इस  श

 के  लिये  अधिक  धन  की  व्यवस्था किये  जाने  की  अ्रावश्यकता  है  ।

 Shri  Bade  (Khergaon)  :  The  Press’  Council  Bill  has  been  welcomed  by
 the  people  all  over  the  country  since  it  is  the  first  step  after  independence  by
 which  some  liberty  is  being  given  to  the  press.  But  two  things  are  particularly
 to  be  seen  by  this  House  and  the  proposed  Committee.  Firstly,  certain  powers
 regarding  newsprint  should  be  vested  in  the  Press  Council.  There  is  too  much
 hue  and  cry  for  newsprint.  The  circulation  number  is  highly  exaggerated  by
 the  pro-government  papers  and  that  is  accepted  by  Government  and  newsprint
 quota  is  accordingly  allotted  to  them,  consequent  to  which  the  surplus  stock  of

 newsprint  is  sold  by  these  newspapers  in  the  black-market.  This  surplus  stock
 is  thus  made  available  to  the  yellow  press  or  gutter  press  which  bring  out  news~

 papers  and  journals  giving  sensational  and  cheap  type  of  news.  I,  therefore,
 feel  that  necessary  provision  should  be  made  to  give  the  work  of  allotting  the

 quota  and  distribution  of  newsprint  in  the  hands  of  the  Press  Council.  Se-

 condly,  it  is  seen  that  most  of  the  advertisements  are  given  by  the  Government

 Departments  and  Ministries  to  those  newspapers  only  which  are  pro-govern-
 ment,  praise  Ministers  and  help  the  Government  in  their  election  compaign
 by  publishing  voters  list  etc.  In  view  of  this,  the  power  of  giving  advertise-
 ments  to  the  press  should  also  be  vested  in  the  Press  Council.

 I  also  feel  that  in  the  preamble  of  the  Bill  the  word  ‘litberty’  has  wrongly
 been  used  in  the  phtase  ‘liberty  of  the  since  it  does  not  appear  to  be  proper
 in  the  context.  It  should  be  replaced  by  the  word  ‘freedom’  and  the  phrase
 should  be  made  as  ‘freedom  of  the

 अ्रध्यक्ष  सहोदय
 :

 माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी

 न  ना

 बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  विवरण

 STATEMENT  RE:  FLOOD  SITUATION

 सिंचाई  तथा  विद्यायल  मंत्री  Fo  eo  देश  में  बाढ़  की  स्थिति  के

 प सम्बन्ध  में  मैं  एक  भ्रनपूरक  विवरण  सभा-पटल  |  |  र  रखता हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  विवरण  की  प्रतियां  सदस्यों  को  वितरित  कर  दी  जायेंगी  ।
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 Half-an-Hour  Discussion  re:  Development  of  Asvina  7,  1886  (Saka)

 Backward
 areas

 a  ey

 नन पिछडे  क्षेत्रों  का  वि  कास

 HALF  AN  HOUR  DISCUSSION  RE:  DEVELOPMENT
 OF  BACKWARD  AREAS

 श्री  उमा नाथ  (gagziz)  यह  प्रश्न  विभिन्न  राज्यों  में  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिये  योजना  शझ्रायोग  के  अध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  सरकार द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  सम्बन्ध में  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों के  विकास

 की  बड़ी  परियोजनाओं  को  सरकार  द्वारा  यह  कह  कर  त्याग  दिया  था  कि  वे  अधिक  दुष्टि

 से  लाभपूर्ण नहीं  परन्तु  wa  इस  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  गई  है
 कि

 पिछड़े

 हुए  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  आवश्यक  साधनों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिये  तथा  उसके
 लिये  तुरन्त  आवश्यक  उपाय  किये  जाने  चाहियें  ।  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  प्राकृतिक

 संसाधनों  का  विदोहन  किया  जाना  चाहें  वह  mien  दृष्टि  से  वांछनीय  न  हो ं।

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों में  प  संचार  तथा  विद्युत  का  विस्तार  करने  के  लिये  जितना  विनियोजन

 mae  है  उससे  फालतू  विनियोजन  भी  करना  होगा  |  विभिन्न  राज्यों  में  पिछड़े  क्षेत्रों

 मद्रास  राज्य  में  श्ररंतंगी  विकास  इन  सिफारिशों  की

 क्रियान्विति  पर  निर्भर  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  कोई  शभ्रच्छा  उद्योग  नहीं  है  तथा  सिंचाई  की  स्थायी

 व्यवस्था  नहीं है  ।  विकास  के  प्रारम्भिक कदम  के  रूप  में  उन्होंने  स्थायी  सिचाई  सुविधाओं

 की  मांग  की  थी  तथा  कहा  था  कि  कावेरी  नदी  से  नहर  निकाल  कर  तालाब  पद्धति  द्वारा

 सिचाई
 की  व्यवस्था की  जाये  ।  तृतीय  योजना  के  मध्यवर्ती  मूल्यांकन  के  समय  मैंने

 यह  मांग

 रखी  थी  मद्रास  राज्य  में  श्ररंतंगी  तथा  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  का  अध्ययन

 करने  के  लिये  योजना  प्रयोग  वहां  एक  अध्ययन  दल  इस  पर  योजना  मंत्री  ने  बताया

 था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  एक  विशेष  दल  नियुक्त  किया  गया  है  रोक  इस  दल  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  के  अ्राघार  पर  एक  प्रणाली  बनाई  जायेगी  जो  कि  समस्त  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  लागू

 की  जा  सकेगी  ।  उस  दल  का  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो  गया है  कौर  सरकार  ने  उसकी  सिफारिशों

 को  स्वीकार केर  लिया  परन्तु जब  17  सितम्बर को  यह  पूछा  कि  क्या  विकास  को
 प्रणाली  निर्धारित  कर  ली  गई  है  तो  माननीय  मंत्री  नने  उत्तर  दिया  कि  विभिन्न  राज्यों  में

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  की  प्रणाली  उन  क्षेत्रों  की  अर्थिक  तथा  सामाजिक  श्रवस्थाद्ों  के

 अध्ययनों  पर  शभ्राधारित  होगी ।  इस  प्रकार  फिर  उलट-पलट  कर  वही  बात  कही  जा  रही

 इन  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  कार्य
 को

 age  योजना  में
 सम्मिलित  करने  के  लिये  इस

 प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  यह  अत्यावश्यक  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1963-64  के

 श्रन्त तक विभिन्न तक  विभिन्न  राज्यों  में  एसे  क्षेत्रों  को  निश्चित  कर  दिया  जिससे  कि  विभिन्न  विकास

 कार्यों  के  लिये  नियुक्त  कार्यकारी  दल  ancora  का  निकट  से  भ्रध्ययन  कर  सकें  तथा  विकास

 कार्यों  के  लिये  राशि  निर्धारित  की  जा  सके  ।  परन्तु  वित्तीय  वर्ष  1963-64  तो  समाप्त  हो

 चुका  है  ak  wa  वित्तीय  वर्ष  1964-65  भी  समाप्त  होने पर  है  कौर  इससे  ऐसी  आशंका

 होती  है
 कि  कहीं-कहीं चतुर्थ  योजना  में  भी  इन  क्षेत्रों  का  विकास  कार्य  होने  से  न  रह

 इस  सब  के  लिये  सरकार  उत्तरदायी  है  ।  जब  1964  में  ही  उनको  यह  प्रतिवेदन  मिल

 गया
 था

 तो  फिर  1964  तक  ही  यह  क्षेत्र  निश्चित  क्यों  नहीं  किये  जा  सके  ।  यह  बड़ी

 हास्यास्पद  बात  है  कि  सरकार  ने  1964-65  में  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  किय है  जो  कि
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 ne
 पिछड़  क्षत्रों  के  विकास  के  बारे  में  ore  घंट  की  चर्चा

 1963-64  में  कार्यान्वित  की  जानी  थी  ।  प्रतिवेदन  में  जहां  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि

 1964-65  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  छवि  जिलों  के  लिये  राशि  तथा  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 जाये  वहां  यह  भी  कहा  गया  है  कि  अन्य  राज्यों  के  एसे  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  योजना  आयोग

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  करके  तथा  लक्ष्य  निर्धारित  परन्तु  उत्तर

 प्रदेश  के  मामले  में  भ्रध्ययन  दल  नियुक्ति  शादी  गय वाइ कट  तुरन्त  करके  तथा  अन्य  राज्यों

 की  इस  सम्बन्ध  में  उपेक्षा  करके  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  पक्षपात  किया  गया  है  परन्तु  पुदुक़्कोटै

 तथा  प्रंरतंगी
 की

 जनता  इस  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  को
 सहन  नहीं

 करेगी

 लगभग  प्रत्येक  वर्ष  वर्षा  के  अभाव  के  कारण  मद्रास  राज्य  में  फसल  नष्ट  हो  जाती  है  तथा

 वहां  खाद्यान्न  का  भारी  अभाव  है  ।  मद्रास  राज्य  की  जनता  wa  अधिक  उपेक्षा  सहन  नहीं

 कर  सकती  तथा  यदि  वह  सीधी  कार्यवाही  करती  है  तो  सरकार  को  इसके  लिये  उन्हें  दोष

 देने का  कोई  अधिकार नहीं  होगा  ।

 हमें  यह  बताया  जाये  कि  मद्रास  तथा  wer  राज्यों  में  पिछड़े  क्षेत्रों को  निश्चित  करने

 के  लिये  सरकार  कार्यवाही  करेगी  ;  तथा  श्ररंतंगी  क्षेत्रों  में

 झा धिक  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  तथा  उनके  विकास  के  लिये  योजना  तैयार  करने  के  लिये

 क्या  ठोस  कार्यवाही की  जायेगी  ;  यह  अध्ययन  किसके  द्र  कराया  जायेगा  तथा  कब  तक ;

 योजना  अ्रायोग  तथा  भारत  सरकार  इन  मामलों  पर  मद्रास  तथा  अन्य  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 के  साथ  कब  बातचीत  क  रेगे  प्रत्येक  राज्य  में  विशेष  क्षेत्र  सैल  गठित  करने  के  लिये  सरकार

 ते  क्या  किया  है  alc  यह  कि  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 करेगी  कि  इन  क्षेत्रों  की  विकास  योजनायें  तथा  उनके  लिये  राशि  aga  योजना  में  सम्मिलित

 कर  लिये  जायें  |

 है  दी०  चं०  शर्मा  :  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  भारत  के  केवल  किसी  एक  राज्य

 में  ही  नहीं  हैं  अपितु  सभी  राज्यों  में  हैं  कौर  अतः  इन  क्षेत्रों  की  समस्या  केवल  मद्रास  राज्य

 तक  ही  सीमित नहीं  हैं  ।  यह  बताया  जाये  कि  किसी  क्षेत्र  को  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करने

 के  कसौटी  क्या  पिछडे  क्षेत्रों को  आधिक  तथा  सामाजिक  रूप  से  उन्नत

 करने  के  लिये  सरकार  ने  aa  तक़  क्या  किया  है  शर  यह  कि  चौथी  योजना  में  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  करने  का  विचार  है
 ?

 योजना  मंत्री  ब०
 रा०

 :  योजना  आयोग  पिछले  कुछ  समय  से  इस  मामले

 पर  ध्यान  देता  रहा  है  ।
 तीसरी  योजना  में  भी  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का

 सामाजिक  तथा

 meq  रूप  में  विकास  करने  की  बात  पर  विचार  किया  /  गया
 1962 में  योजना

 amram  ने  राज्य  सरकारों  को  पत्न  लिखे  थेवे  अपने  क्षेत्रीय  का  विवरण  दें
 तथा  अपने

 राज्य-क्षेत्र  में  पिछड़े  क्षेत्रों  को  निश्चित  करें
 ।  कुछ  राज्य  सरकारों  से  सुझाव  भी  प्राप्त

 हुए  थे  परन्तु  उन  पर  विचार  करते  समय  हमने  यह  पाया  कि  क्षेत्रों  का  चयन  ठीक
 प्रकार

 से  नहीं  किया  गया  था  तथा  योजना  आयोग  के  पत्र  में  लिखी  बातों  पर  पूर्ण  ध्यान  नहीं

 दिया गया  था  इसलिये  बजट  पर  चर्चा  के  समय  सदन  की  मांग  पर  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री

 ने उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  लिये  उस  क्षेत्र  की  समस्याओं  का  वैज्ञौनिक  अध्ययन
 करने

 कें  लिये  योजना  आयोग  तथा  राज्य  सरकार  के  एक  संयुक्त  दल  को  नियुक्त  करने  का  निदेश

 दिया  था  जिससे  कि  उस  क्षेत्र  के  विकास  की  प्रणाली  निश्चित  की  जा  सके  कौर  इसीलिये
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 Half-an-Hour  Discussion  re:Development  of  September  29,  1564

 —
 Backward  areas

 et  थ  Se  a  ण

 ब०  रा०

 मेरे  कहने  का  यह  नहीं मैंने  यह  कहा  था  कि  यह  एक  प्रकार  का  अ्रम्रिम  अध्यर्थन  है  ।

 था  कि  ag  प्रणाली  सभी  क्षेत्रों  पर  लागू  की  संयुक्त दल  ने  स्वयं यह  सुझाव  दिया

 है  कि  किसी  क्षेत्र  के  विकास  की  प्रणाली  see  प्राकृतिक  संसाधनों  के  रूप  तथा
 उपलब्धि

 को

 देखकर  ही  निर्धारित की  जायेगी  ;  सारे  वेश  के  ऐसे  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  समान  पद्धति  नहीं

 भ्रपनाई  जा  सकती  क्योंकि  विभिन्न  stat  में  भिन्न-भिन्न  प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध  होते  हैं

 तथा  अन्य  बातों  में  भिन्नता  होती  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  अध्ययन

 के  फलस्वरूप  संयुक्त  दल  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला हैं  कि  वहां  जल  स्तर  बहुत  ऊंचा है  मत

 वहां  पर  नलकूपों  इरादी  के  द्वारा  सिचाई  साधनों  का  विकास  किया  जा  सकता

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  संसाधन  उससे  भिन्न  स्वरूप  के  हो  सकते  gi  इसलिये  समिति  ने

 यह  सिफारिश  की  है  कि  पहिले  कुछ  विशिष्ट  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पिछड़े  हुए  क्षत्र

 निश्चित  किये  जाने  चाहियें  ।

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  किसी  वैज्ञानिक  आधार  पर  निश्चित  किया  जाना  जैसे

 कि  ऑ्राधिक  विकास  की  कसौटी  के  भ्राता  पर  ag  निश्चय  किया  जा  सकता  है  कि  किसी  क्षेत्र

 का  कितना  विकास  किया  जा  सकता  वहां  पर  कितने  प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध हैं

 उस  क्षेत्र  को  किस  हद  तक  पिछड़ा  gar  क्षेत्र  कहा  जा  सकता  हैं  ।  इसलिये  योजना  ara

 अनेक  बैठकों  में  चर्चा  करके  पंदरह  कसौटियां  स्वीकार  की  हैं  जिनके  अधार  पर  प्रत्येक

 जिले  के  बारे  में  निश्चय  किया  जायेगा  ।  उदाहरणार्थ कुछ  कसौटियां  इस  प्रकार हैं  :  जनसंख्या

 का  कुल  जनसंख्या  की  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  की  प्रतिशत  कृषि  योग्य

 बोये  जाने  वाला  कुल  कृषि  क्षेत्र  में  सिचाई  के  साधनों  वाले  क्षेत्र  का  प्रतिशत

 कुल  कृषि  क्षेत्र  में  दो  फसलों  वाले
 क्षेत्र  का  प्रतिशत  कृषि  उत्पाद  का  प्रति  व्यक्ति

 सकल  इरादी  |  इसलिये  प्रत्येक  राज्य  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  इन  कसौटियों  के

 आधार  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  को  निश्चित  करें
 ।  हम  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हैं  कि  इन  सर्वसम्मत

 कसौटियों  के  भ्राता  पर  ऐसे  क्षत्र  शीघ्र  निश्चित  किये  जायें  जिससे  कि  उनके  विकास

 कार्य  को  चतुर्थ  योजना  में  सम्मिलित  किया  जा  सके
 स्वयं  राज्य  सरकारें भी  इसके  लिये

 उत्सुक हैं
 कि  क्योंकि  उन  पर  भी  विधान  सभाश्रों  में  इसके  लिये  बहुत  जोर  डाला  जा  रहा

 जैसा
 कि

 माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  इस  संयुक्त  दल  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 विकास  की  पद्धति  सम्बन्धित  क्षेत्रों  के  श्राथिक  सामाजिक  अध्ययनों  पर  श्राधारित  होनी

 इन  क्षेत्रों
 के

 निर्धारित
 किये  जाने  के  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा

 जायेगा  कि  वे  उन  क्षेत्रों  का  श्रध्ययन  करने  के  लिये  विशेष  झ्रध्ययन  दल  नियुक्त  करें  जिससे

 विकास
 की

 पद्धति  निर्धारित  की  जा  जैसा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  चार  पूर्वी  जिलों  के

 मामले में  किया  गया  है  ।
 इसके  पश्चात् ही  विकास  की  पद्धति  की  व्यवस्था  करने  तथा  योजना

 के  कार्यक्रम  में  उसे  सम्मिलित  करने  की  कार्यवाही  की  जा  सकेगी  ।  उत्तर  इदेह

 में  संयुक्त  दल  द्वारा  भ्रध्ययन  किये  जाने  के  पश्चात  उसकी  सिफारिशों  पर  हमने  पूर्वी
 के

 विकास  कार्य  के  लिये  इस  पंचवर्षीय
 योजना  में  दस  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये  जिस

 से  चार  करोड़  रुपये  इस  वर्ष  के  लिये  हैं  तथा
 छः

 करोड़  अगले  न  के  उस  क्षत्र
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 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  ara  घंट  की  चर्चा aifeaa,  1886

 लिये  एक  समिति  गठित  कर  दी  गई  है  तथा  संयुक्त  दल  की  सिफारिश  पर  जिस  कार्यक्रम
 के  लिये  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  वह  पूरा  किया  जाना  इसी  प्रकार  अन्य

 क्षेत्रों  के  निश्चित  किये  जाने  के  पश्चात  वहां  पर  विशेष  अ्रध्ययनों  के  द्वारा  विकास  पद्धति

 निश्चित  की  जायेगी  तथा  मुझे  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  चतुर्थ  योजना  में  इन  क्षेत्रों

 के  विकास  का  कार्यक्रम  सम्मिलित  कर  लिया  जायेगा  ।

 श्री  उसानाथ  :  यह  सब  कार्यवाही  कब  तक  समाप्त  हो  जायेगी  जिससे  कि

 इस  विकास  कार्यक्रम  को  चतुर्थ  योजना  में  सम्मिलित  किया  जा  सके
 ?

 aft
 प्रे ०

 रा०  भगत  :
 हम  इसके  लिये  इच्छुक  हैं  कि  यह  चतुर्थ  योजना  में  सम्मिलित  कर

 लिया  चतुर  योजना  का  टाइम  शिड्यूल  इस  सभा  द्वारा  1966  के  बजट  अधिवेशन

 तक  हातिम  रूप  से  मंजूर  किया  जायेगा  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  30  1964/8  1886  के

 11  ast  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on

 Wednesday;  the  30th  September,  1964/Asvina  8,  1886  (Saka).

 लाा
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